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 दोनों  के  बारे  में  पूरक  प्रदान  पूछने  चाहियें  ।  यह  न  हो  कि  कोई  सदस्य  कभी  प्रदान  न  पूछकर  बाद  में

 यह  दलील  दें  कि  उन्होंने  सभी  हरक  प्रशन  नहीं  पूछे  थे  ।

 fat प्र०  To  देव  क्या  सरकार  चीनी  के  उत्पादन  में  १०  प्रतिशत  कटौती करने  के  बाद

 भी  निर्यात होने  देगी  ?

 जो
 झन

 मैं  बता  चुका  हूं  कि  ११  लाख  मीट्रिक  टन  चीनी  फालतू  रहेगी

 इसलिये  निर्यात  के  लिये  भी  पर्याप्त  चीनी  रहेगी ।

 +  जी  दी
 ०  go

 इस  बात  को  देखते  हुए  कि  देश  में  फालतू  चीनी  है  क्या  मंत्री  महोदय

 देश  में  खपने  वाली  चीनी  के  दाम  घटाने  के  लिये  कोई  कार्यवाही  कर  रहे  हैं  ?

 fat झ०  स०  थामस :  सभा  में  कई  बार  यह  बताया  गया  है  कि  चीनी  फके  दाम  का  सम्बन्ध

 गन्ने  के  मूल्य  से  है
 ।

 जब  तक  गन्ने  का  मूल्य  पर्याप्त  रूप  से  घटाया
 न

 जाये  तब  तक  चीनी  के
 दाम

 कम
 होने  की  गुंजाइश  कम  है  ।

 fat  दी ०  चचा  शर्मा  :
 क्या  अगले  वर्ष  चीनी  का  इतना  ही  उत्पादन  होने  दिया  जायेगा  या  कि

 उत्पादन  इससे  अधिक  होने  के  आसार  हैं  ?

 क्रो  स०  थामस
 :  हम  चाहते  तो  हैं  कि  झीलें

 व्
 उत्पादन  इस  वर्ष  जितना  ही  हो  ।

 डा०  गोविन्द  दास  :
 भ्र भी  मंत्री जी  ने  बताया कि  हमारे  यहाँ  कितनी  अतिरिक्त  शक्कर  रहने

 वालो है  ।  में  यह  जानना  चाहता हुं  कि  जिन  देशों  को  यह  शक्कर  जाने  वाली  क्या  उनके

 सिवा  भी  कुछ  भ्रमण  देशों  से  बात-चीत  चल  रही  है  ।  श्रगर  चल  रहो  तो  किन  देशों  से  और

 क्या  यह
 प्राया  की

 जा
 सकती

 है  कि  हमारे  यहां  को  श्रावइ्यकता  को  पूरा  करने के  बाद  जितनी

 शक्कर  वह  पूरी  की  पूरा  बाहर  भेजी  जा  सकेगी  ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  स०  काठ  :  जिन  देशों  से  दाम  wes  उनको

 यह  शक्ति  बेची  जायेगी  |  इस  पांच  सात  देशों  से  बात-चीत  चल  रही  है  कौर  शायद  उनसे

 ऐसे  रेट  जो
 कि  हमारी दष्टि  से  उचित हों  ।  यह  बात  तो  इस  पर  आधारित  है  कि  कितने

 रेट्स  मिलेंगे  ।  शुगर  में  कुछ  पालिटिवस नहीं  है

 fait  त्यागी
 :

 भारत  में  चीनी  के  उत्पादन  को  लागत  अन्य  देशों  से  ज्यादा  क्यों  है
 उसे  घटाने

 के
 लिये  सरकार  क्या  कदम  उठा  रही

 fat  स०  का०  पाटिल  :  dare  में  कहीं  भी  चीनी  उस  दाम  पर  नहीं  बेची  जाती  जो  उसकी
 उत्पादन  की  लागत  हो  ।  संभी  जगह  सहायता  दी  नाती है  ।  मेरा  ख्याल है  कि  आंकड़ों

 को
 भी

 तुलना  नहीं
 को

 जा  सकती  ।  कहा  जाता  है  कि  भारत  में
 seme

 की
 ल  गत

 बहुत  ज्यादह
 जिमा  नन फानन

 a4
 जी  मैं प्
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 इस  देश  का  गन्  का  प्रति  एकड़  उत्पादन
 इन्होने  शिया

 या  फार्मा सा  जैसे  देशों  की  तुलना

 में  बहुत  कम  है  जिससे  उत्पादन को  लागत  ज्यादा  प्रतीत  होती है  ।  अन्यथा  इसका  कोई  श्र

 कारण
 नहीं है  ।

 श्री  त्यागी
 :  क्या  ६...) म यहं  मान  कर  चलूं  कि  अमरीका

 में
 चोरी  सस्ते  दामों  पर  इसलिये

 बेचो  जाती  है  कि  वहां  सरकार  चीनी  के  लिये
 पथिक  सहायता  प्रदान  करती  है  ?

 fall  श्र०  स०  थामस :  अमरीका में  चीन  के  मूल्यों पर  इस  कारण  नियंत्रण  रहता है  कि

 वहां  श्रायात  पर  नियंत्रण  रहता  है  ।  उत्पादक  के  हितों  की  रक्षा  के  लिये  चीनी  के  दाम  अधिक

 रखे  जाते हैं  ।

 pat  त्यागी  :  क्या  अमरीका  में  चोरी  के  उत्पादन की  प्रति  सन  या  प्रति टन  लागत

 भारत  की  निस्बत  कम  नदीं

 fat स०  का०  पाटिल
 :  हो  है  वह  कुछ  कम  हो  ।  मैं  निश्चित  रूप  से  नहीं  कह

 सकता
 |  उत्पादन

 को
 लागत  कम  होने  का  कारण  यह  है  कि  जबकि  हवाई  कौर  ग्न  रिको  में

 Tet  को  प्रति  एकड़  उत्पादत  ६०  से  लेकर  ८०  टन  है  जबकि  हज़ारों  प्राप्त  १६  से  लेकर
 श q  <<

 टन  इस  से  काफीਂ  फके  पड़ता है

 प्री  रघुनाथ  सिंह
 :  चीनी  के  निर्यात  से  कितन  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  हुई

 ?

 fait  |..." हु०  स०  थामस
 :

 जैसा  कि  म  कह  चुका  हमें  लगभग  १५  करोड़ रुपये  को  विदेशी

 मुद्रा  प्राप्त हुई  है

 foil  इद्जीतलाल  मल्होत्रा  :  क्या  सरकार  ने  यह  जानने  की  कोशिश  को  है  कि  अमरीका

 में  भारत  से  आयात  कीਂ  गई
 चनो

 वहां  न्य  देशों  से  प्रत्याशी  को  गई  को  तुलना  में  कैसी  है  ?

 fat  wo  mo  थामस :  हमारीਂ  चोरी  की  किस्म  काफीਂ  अच्छी है

 श्री  हेमा
 :  चूंकि  हमारे  यहां  उत्पादन  लागत  ज्यादह  है  इसलिये  हम  न  तो  देश  में  चीनी

 की  खपत  बढ़ा  संकते  हैं  न  निर्यात  बढ़ा  सकते हैं  |  पिछले  वर्ष  की  ११  लाख  टन  फालतू

 जो  इस  वर्ष  के  उत्पादन  के  को  खपाने  के  लिये  सरकार  ने  कौन  सा  ध्»  कार्यक्रम

 बनाया है  ?

 श्री स०  का०  पाटिल :  इस  बर्ष  के  उत्पादन  सही  झांकने  अभी  देना  सम्भव  नहीं  है
 ।

 किन्तु  १०  प्रतिशत  की  कटौती  शादी  के  फलस्वरूप  इस  ी  का  उत्पादन  पिछले  ज  से  लगभग

 २  लाख  टन  कम  होगा  ।  जब  तक  उत्पादन-शुल्क  न  घटाया  जाये  तब  तक  देशਂ  में  चीनी  के  दाम

 कम  नहीं  किये  जा  सकते
 ।

 वाणिनी
 क

 सौदे  ale  के  लिये  मूल्य  कम  हो  सकते  हैं  किन्तु जब  तक
 उत्पादन-शुल्क

 घटाया
 न  जाये  तब  तक  चीनी  के  दाम  में  कोई  खास  कमਂ  की गुंजाइश  नहीं है

 जहां  तक  प्र्न्यं  देशो  में  हमारी  चीनी  के  दामों  का  सम्बन्ध  करे  विश्व  बाजार  की  स्थित से

 अभावित होते  हैं  गौ  कि  हमें  राष्ट्रमंडलीय देवों  जहां  हमें  कुछ  लाभ  मिलता  नीनों' के  ह

 दाम  मिल  जाते  हैं  ।  इन  सभी  तरीका  को  काम  में  लाया  जाता  है  ।  हमारा  ख्याल  है  कि  चीनी  के
 उत्पादन  को  घटाने  की  नीति  जारी  रखी  जाये  जैसाकि  हम  ने  किया  तो  सालभर  बाद

 स्थिति  काफी  सुधार  हो  जायेंगी  ।

 fas  अंग्रेजी  में
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 श्री  ब्रज राज  सिह  :  माननीय  मंत्री  के  इस  सबर  कथन  के  बावजूद  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि

 इस  वर्ष
 के  तरन्त  में  हमारे  पास  २०  लाख  टन  फालतू  चीनी  यह  सारी  की  सारो  चीनी

 निर्यात  नहीं  को  जा  सकती  जैसी  कि  भारत  सरकार  को  उम्मीद  है  ।  देश  में  चीनी  की  खपत  बढ़ाने

 के  लिये  सरकार  क्या  सक्रिय  कदम  उठाने  जा  रही है  ?  क्या  सरकार  कोई  एसे  सत्रि  कदम  उठाने

 का  सोच  रही  है  ताकि  उपभोक्ता  को  कम  से  कम  प्रतिशत कम  दाम  पर  चीनी  उपलब्ध हो

 सके ?

 जो  स०  का०  पाटिल  :  इस  वर्ष  का  स्टाक  २०  लाख  टन  नहीं  होगा जैसा कि  माननीय  सदस्य

 ने  कहा  यह  स्टाक  लगभग  ११  लाख  टन  होगा  ।  हम  इसे  कम  करने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  ।

 निर्यात  के  फलस्वरूप स्टाक  भी  कम  हो  जायेगा  ।  सम्भव है  कि  स्टाक  की  स्थिति  संतोषजनक

 रहे--इस  मायने  में
 कि

 स्टाक
 ore

 की
 निस्बत  कम  रहेगा  ।  जहां  तक  sah  ख़त का

 सम्बन्ध  उसे  तेज़ी  से  बढ़ाने  का  ख्याल  ग्रस्त  है  क्योंकि  ऐसा  करने  से  नुकसान  हो  सकता  है  ।

 खपत  घीरे-घिसें  बढ़ाना  चाहिये  अन्यथा  खण्डसारी  शादी  की  खपत  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ेगा  |

 '
 मोनो की  समग्र  अर्थ-व्यवस्था  समेक्रित है  ।

 उसके
 किसी  विशेष  पहलू  को  तेज़ी  से  इस  प्रकार

 न

 बदल  दिया  जाये  कि  meq  पहलुओं  पर
 प्रतिकूल  प्रभाव  पड़े  ।

 fait  तिम्सय्या
 :

 देश  में  फालतू  चोरी  है  कौर  नये  कारखाने  भी  खुल  रहे  हैं  ।  क्या  भविष्य

 में  चीनी  के  उत्पादन  की  लागत  कम  करने
 की

 कोई  ग  जोश  है  जिससे
 कि

 होती  सस्ते  दामों
 पर

 मिल  ?

 fet  स०  का०  पाटिल  :  जहां तक  नये  कारखानों  के  खुलने  का  सवाल  है  हमने  उन  पर  जब  तक

 कोई  रोक  नहीं  लंगाई  है  ।  हम  एसा  नियम  नहीं  बना  सकते  कि  जिस  किसी  में  प्रति  एकड़

 उत्पादन  अच्छा  होने  वाला  हो  वहां  लाइसेन्स  देना  सदा  के  लिये  बन्द  कर  दिया  जायेगा  ।  हमें

 स्थिति  का  सन्तुलन  करना  पड़ता है  ।  यदि  स्थिति
 उत्पन्न

 होती
 है  तो  लाइसेन्स  दिये

 ही
 ह

 |

 ह... |  go  to  पेल
 :  इस  बात  को  देखते  हुए  कि  हम  प्रश्नों  कारखानों  को  सहायता  दे  रहे

 हैं  पौर  अपनी  चोरी  अन्य  देशों  को  कम  दामों  पर  बेच  रहे  हैं  क्या  भारत  सरकार ने  देव  के

 उपभोक्ताओं  को  सहायता  देने  कम  दामों  पर  चीनी  देने  के  प्रश्न  पर  बिचार  किया  है  ?

 fait स०
 काठ  पाटिल

 :  चीनी  एक  ऐसी  चीज़  है  कि  यदि  उसके  निर्यात  से  हमें  विदेशी

 मुद्रा  मिल  सकती  हो  तो  उसका  निर्यात  बढ़ाना  हमारा  काव्य  हो  जाता  है  ।  हम  जो  कुछ  पैदा  करें

 उसे  हम  खपा
 ले  यह  आवश्यक  नहीं  ।  इस  तरह  की  अ्रथे-व्यवस्था  उचित  नहीं  है  ।

 fat  हेमा  vet  यह  है
 कि

 आन्तरिक  खपत
 को  बढ़ाने के

 लिये  उत्पादन-दुबक

 घटाने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 किस  का
 ०

 पाटिल
 :

 यह  बड़ा  नाजुक  संवाल  है  कौर  माननीय  सदस्य तों  जानने  ही  हैं
 कि

 यदि  में  कुछ
 भी

 कहता  हूं
 तो

 भावों  में  उतार-चढ़ाव  होगा
 ।  मेरा ख्याल  है  कि

 ये  काम  करने  से
 पहले

 उन  पर  करना  देस  हित  में

 न

 watt  में
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 डीजल  से  चलने  वाले  चार  रजत  वाले  रेलवे  इंजन

 1*२४८.  श्रीमती  इला  पाल चौधरी :  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  इंग्लैंड  को  काल्स  लिमिटेड  के  चीफ़  एक्जीक्यूटिव  ने  हाल

 तही  में  भारत  का  दौरा  किया  था  ate  रेलवे बोड़ें  के  साथ  यह  पता  लगाने  के  लिये  बात-चीत  की  थी

 कि  उपरोक्त  फर्म  जिन  चार  इंजन  वाले  रेल  इंजनों  का  निर्माण  करने  वाली  है  उनके  भारत  को

 निर्यात  की  कया  सम्भावनाएं  शर

 यदि  तो  बात-चीत  का  ब्योरा  कया  है  पैर  उसके  FAT  निष्कर्ष  निकले  हैं  ?

 रेलवे  उपमंत्री  सें०  वें०  :  काल्स  राय  के  चीफ  एक्जीक्यूटिव

 गत  मास  भारत
 प्राय

 थे  किन्तु  उपरोक्त  विषय  पर  कोई  चर्चा  नहीं  हुई
 ।

 wet  उत्पन्न  नहीं  होता ।

 fata इला  पाल चौधरी  :  क्या  चार  इंजन  वाले  रेल  इंजनों  के  झायात  के  बारे  में  कोई

 चर्चा  नहीं  हुई  प्रौढ़  कया  इन  इंजनों  को  भारत  में  हमारे  कारखानों  में  बनाने  के  बारे  में  कोई  चर्चा

 हुई
 ?

 tat Ho  Fo  राम स्वा मो
 :

 हां  ।  इस  बात  पर  चर्चा  हुई  है  कि  क्या  वे  भारत  में  रॉल्स

 इंजन  बना  सकते  हैं  ।  उन्होंने  एक  योजना  प्रस्तुत  की  है  जो  हमारे  विभागों  के  विचाराधीन  है  ।

 श्रीमती  इला  पालचौघरी :  ये  इंजन  दो  इंजन  वाले  इंजनों  जो
 यहां  बन  रहे  कितने

 सस्ते  होंगे
 ?

 fat  सें०  थें  राम स्वामी :  झ  खेद  है  कि  मेरे  पास  यह  व्योरा  नहीं  है  |

 हवाई  जहाज  से  पर्चों  का  गिराया  जाना

 1९४६  थ्री  कठ  गोपालन  :  कया  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा

 करेंगे  कि :

 क्या  १९६२  में  निर्वाचनों  के  सम्बन्ध  में  हवाई  जहाज  से  पर्चे  आदि  गिराये

 जाने  के  लिये  किसी  व्यक्ति  ने  या  राजनीतिक दल
 ने  इडियन  एयर  लाइन्स  कारपोरेशन  के  किसी

 जहाज  भाड़े  पर  लिया  झर

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 उडन  उपमंत्री  :  नहीं  ।

 (a)  प्रश्न  उत्पन  नहीं  होता ।

 wo  गोपालन  :  क्या  सरकार  के  ध्यान  में  यह  बात  आराई  है  कि  कुछ  लोगों  ने  os  आदि

 गिराने  के  लिये  हवाई  जहाज  काम  में  लाये  हैं  ake  यदि  तो  वे  कौन  हैं  ?

 मिठास  एयर
 इंडिया

 था  इंडियन  एयरलाइन्स  कारपोरेशन  ?
 ——

 मूल  wast में



 मौखिक  उत्तर  ए ४  १८८४

 प्र  गोपालन  :  नही ं।

 parent  महोदय  :  किन  लोगों  ने  हवाई  जहाज़  काम  में  लाये
 ?

 हू +  कठ  गोपालन  :  निजी  हवाई  जहाजों से  ।

 श्रव्य  महोदय  :  निजी  हवाई  जहाजों  के  बारे  में  मन्त्री  महोदय  क्या  कह  सकते  हैं  ।  उनसे

 केवल  उनके  अपने  विभाग  के  बारें  में  पुछा  जा  सकता  है  ।

 हावड़ा-खड़गपुर  सेक्शन  पर  बिजली  से  रेलें  चलाना

 1२५१.  शी  स०  चे  सामन्त  क्या  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 दक्षिण-पूर्वे रेलवे  के  हावड़ा  सेक्शन  का  विद्युतीकरण  कब  किया  जायेगा

 जब  तक  कया  प्राथमिक  कार्य  किये  गये  हैं  कौर  क्या  कायें  जल्दी  ही  किये  जायेंगे  ;  कौर

 इस  सेक्शन  पर  किन  स्टेशनों  का  विद्युतीकरण  केਂ  लिये  नव  किया  जा  चुका  है  ?

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज  मौर  लाइन  के  ऊपर  पदचारी  पुल  तथा

 सड़क  के  पुल  की  ऊंचाई  बढ़ाना  तथा  रेलमार्ग  की  स्थिति  में  परिवर्तन  जैसे  असैनिक  इंजीनियरिंग  कार्य

 जारी  हैं  !
 याद

 के
 पुनर्नवीकरण  कायें  के  न्  स्वीकार  किये  जाने  वाल  हैं  काम  जल्दी

 ही
 शुरू

 कर

 देने  की  सम्भावना है  ।  सिग्नलिंग  कौर  दूरी-संचार  के  कार्य  जल्दी  ही  शुरू  कर  दिये  जायेंगे  ;

 कोई  नही ं।

 fat  स०  चे  सामन्त  :  क्या  रेलमार्ग  के  विद्युतीकरण  के  लिये  गोलाघाट  में  रूपनारायण
 नदी

 पर  बने  पुल  को  गिरा  करे  नयें  सिरे  से  बनाना  आवश्यक  होगा
 ?

 श्री  शाहनवाज  खां  :  इस  विशिष्ट सेक्शन  पर  कोई  २४  पैदल  ऊपरी  पुल  ऐसे  हैं  जिनकी  ऊंचाई

 पानी  होगी  कौर  पांच  पुलों  को  मजबूत  करना  पड़ेगा  ।  मेरा  ख्याल  है  कि  माननीय  सदस्य  ने  जिस  पुल

 का  उल्लेख  किया  वह  दूसरी  श्रेणी  में  जाता  है  |  इनमें  से  एक  पुल  पर  काम  जारी  है  |

 fat
 स०  चे  सामन्त

 :  क्या  इस  बीच  ऊपरी  पुल  गिरा  कर  नये  सिरे  से  बनाये जा  रहे  हैं  ?

 श्री  शाहनवाज  खां  :  जैसा  कि  मैंने  २४  पुलों  की  ऊंचाई  बढ़ाई  जा  रही  है  ।

 fat स०  च  सामन्त  :  ऊपरी  पूल  ।

 शाहनवाज  कुछ  पुलों  को  मज़बूत  किया  जा  रहा  है  ।

 किस स०
 चे  सामन्त

 :  कया  विद्युतीकरण  के  लिये  हावड़ा  से  खड़गपुर  तक  की  प्री  लाइन

 को  तिहरा  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है
 ?

 शाहनवाज खां  :  फिलहाल  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है
 ।  विश्वास है  कि  हम

 वहन
 की

 समस्याओं
 को

 हल  कर  लेंगे
 ।

 ——S  ि अ ब ब हे  एएए

 मूल  wast  में
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 पटसन  उत्पादन

 [*R4a  श्री  Go  गो०  सेन  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 इस  वर्ष  कितने  पटसन  का  उत्पादन  हुआ  ;

 उत्पादन  श्नावव्यकता से  अधिक  है  या  कम  ;

 यदि  अधिक  तो  वर्तमान  कम  मूल्य  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  सरकार  उत्पादकों  को

 प्रोत्साहन  देने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  कर  रही  है  ;

 क्या  सरकार  पटसन  का  निर्यात  करने  का  विचार  कर  रही  है  जिस  से  उत्पादकों को

 पटसन  का  न्यूनतम  मूल्य  मिलता  रहे
 ?

 fare  तथा  कृषि  उपमंत्री  श्र०  म०  :  अनुमान है  कि  TEKKEN  में

 पटसन  की  ६२,  ६£  लाख  गठानों  का  उत्पादन  होगा  |

 उत्पादन  झावद्यकता  से  कम  न  होगा  झर  न  पटसन  फालतू  रहने  की  कोई  सम्भावना

 है
 ?

 उत्पन्न नहीं  होता  ।

 फिलहाल  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है  |

 Go  गों०  सेन
 :  क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  पटसन  की  कुछ  किस्मों  को  मान्यता  देती

 है  कुछ  को  नहीं
 !

 ‘fait | ०  स०  यह  तो  प्रत्येक  वस्तु  पर  निर्भर  करता  है  ।

 श्री  Go  गो०  चूंकि  पटसन  के  दाम  गिरे  हैं  तो  क्या  मन्त्री  महोदय  इस  वर्ष  पटसन  कम

 जैसा  आन्दोलन चलायेंगे
 जग

 ?

 fat ao  स०
 थामस

 :  इसकी  आवश्यकता
 न

 होगी  ।  इसके  लिये  कुछ  कदम  उठायें  गये  हैं

 जिनमें  विशिष्ट  मिलों  द्वारा  पटसन  की  साप्ताहिक  खरीद  के  लिये  न्यूनतम  कोटे  की  प्रणाली  जूट  मिल्ज़

 एसोसियेशन ने  नवम्बर  १९६१  के  मनत  में  लागू  की  है  ।  कलकत्ता  में  ३०  रुपये  प्रति  मन  के  न्यूनतम

 के  आधार  पर  पटसन  की  सभी  किस्मों  के  वायदे  के  सौदों  के  न्यूनतम  मूल्य  निर्धारित  कर  दिये

 गये  हैं  ।  वाणिज्य  मन्त्री  ने  २३  मार्च  को  एक  विस्तृत  विवरण  सभा  पटल  पर  है  ।

 गुनी कछ
 गो  ०  सेन

 :  माननीय  मन्त्री  ने  कहा  कि  उत्पादन  आवश्यकता से  कम ज्या दह  न  होगा  ।

 बया  पटसन  के  मूल्य  उत्पादन  की  लागत  से  कम  होते  जा  रहे  हैं
 ?

 fat  to  स०  थामस  :  चूंकि  मूल्य  गिरने  लगें  थे  इसलिये  सरकार  ने  हस्तक्षेप  किया  और  एक

 न्यूनतम  मूल्य  निर्धारित  किया  जो  लगभग  ३०  रुपये  प्रति  मन  होगा  म  कह  चुका  हूं  कि  १९६१-६२

 में  पटसन की  €२.  ६४  लाख  गठानों  का  उत्पादन  होगा  ।  अनुमान  है  कि  इस  मौसम  में  पटसन

 मेहता की  लगभग  ७१  ७५  लाख  गठानों  का  उत्पादन होगा  |
 पटसन

 की
 बची  हुई  मात्रा  बहुत

 गौड़ी  है
 ।  इसलिये  मूल्यों  के  लाभप्रद  स्तर  तक

 शिरने  का  कोई  अन्देशा  तहीं  होना  चाहिये
 !

 a 2  मानव

 मूल  अंग्रेजी  में
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 fait  रामेशवर  भाटिया  कया  १९६०  जबकि  पटसन  के  दाम  बहुत  सस्ते  थे  और  हमारी

 झावश्यकता से  उत्पादन  ज्यादह  खन्ना  पटसन  का  निर्यात  किया  गया  था  at  यदि  तो  अब

 जबकि  पटसन  के  दाम  भी  सस्ते  हैं  प्रौढ़  हमारे  पास  फालतू  पटसन  भी  है  तो  निर्यात करने  में

 कठिनाई है  ?

 शठ  स०  ata  मेरा  ख्याल  है  कि  हम  कभी  निर्यात  करने  की  स्थिति  में  नहीं  हैं
 ।

 पेशनों क्  गो०  कया  सरकार  को  ज्ञात  है  कि  पटसन  की  खरीद  के  लिये  एक  विशाल  स्टाक

 एजेन्सी  है  ate  वह  इण्डियन  जूट  मिल्ज़  एसोसियेशन  की  है  यदि  तो  सरकार  का  इस

 पर  क्या  नियन्त्रण है  ?

 fait व्र  स०  थामस
 :

 ऐसी  एक  एजेन्सी  है  जो  गठित  की  गई  है  कौर  उसका  पंजीयन

 गया  है  ।  सरकार  उसके  पर  पर्याप्त  नियन्त्रण  रखती  है
 ।

 pau  बर्मन  :  चूकि  इस  वर्ष  पटसन  गत  वर्ष  की  तुलना  में  आधे  दाम  पर  बिक  रहा  है  इसलिये

 उत्पादकों  में  बहुत  HAAG  व्याप्त  है
 क  क  क  के  क  के  क  क  औ

 ,  झबिया  महोदय
 :  कल

 जब
 श्री

 कानूनगो  ने  इस  प्रदान  का  उत्तर  दिया  तब  माननीय  सदस्य

 यहां  उपस्थित
 नहीं  थे

 ।

 श्र०  स०  थामस
 :

 इस  प्रश्न  का  उत्तर  कल  दिया  जा  चुका  है  |

 पाध्या  महिला  श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  ने  बार-बार  पूछा  कि  मूल्य  क्यों  धीरे  ?  माननीय

 मंत्री  ने  कहा  था  कि  कलकत्ता  में  पटसन  का  मूल्य  ३०  रुपय ेहै
 तथा

 झासपास  के  क्षेत्रों  में  वह  कम  हो

 सकता है  ।  सभी  बातों  पर  चर्चा  हो  चुकी  है  ।  एक  सदस्य  कल  उपस्थित  नहीं  था  इसलिये  क्या  इन  सब

 बातों  को  हम  दुहरायेंगे  ?
 मैं  उन्हें  इस  बार  प्रदान  पूछने  देता  हूं

 ।

 fat  गो०  सेन
 :

 यह  विषय  शाखों  उत्पादकों  को  प्रभावित  करता  है  दूसरे  यह  कि

 उससे  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  होती  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  पर्याप्त  जानकारी  दे  दी  गई  है  ।  यदि  कोई  कदम  उठाया  जाना  है  भोर

 सभा  का  ध्यान  उस  बात
 की

 कौर  दिलाना  है  तो  उसके  लिये  अन्य  उपाय  हैं
 ।

 शी  मैंन
 :

 सरकार  ने  पटसन  का  ३०  रुपयें  का  न्यूनतम  मूल्य  किन  बातों  के  आधार  पर  किया

 कौर  इस  मूल्य  की  तुलना  में  उत्पादन  की  वास्तविक  लागत  कितनी  है  ?

 महोदय
 :

 यह  भी  कल  पूछा  गया  था  ।

 fara तथा  कृषि  मंत्री  स०
 का०  :

 मूल्य  ३०  रुपये  से  भी  बहुत  नीचे  जा

 रहे  थे  इस  कारण  न्यूनतम  मूल्य  निर्धारित  किया  गया  है  ।  उद्देश्य  यह  है  कि  मूल्य  इससे  कम  न  होने
 पायें  |

 पन्नी  इखजीत  गुप्त
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  कई  क्षेत्रों  में  गत  मौसम  में  उत्पादन  की  वास्तविक

 या  औसत  लागत
 ३०

 रुपये  से  अधिक  रही  है  कौर  यदि  न्यूनतम  मूल्य  ३०  रुपये  भी  रहां  तो  झागामी

 में  किसानों  को  बोने  के  लिये  कया  उत्साह  होगा
 !
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 fat
 स०  का०  मैं  स्वीकार  करता  हूं  कि  पटसन  के  मामले

 में  २०  रुपये  कौर  गेहूं  के

 ले  में  १३  रुपये  का  न्यूनतम  मूल्य  प्रेरणादायक  नहीं  हे
 ।

 इसीलिये  हम  ने  उसे  न्यूनतम  मूल्य
 कहा  है  ।  हम  चाहते  हैं  कि  मूल्य  इससे  कुछ  भ्रमित  होनेਂ  किन्तु  एक  का  नहीं  वरन्‌
 सभी  वस्तु झ्र ों  का  यह  प्रश्न  विचाराधीन  है  ate  किसी  निकल  पर  पहुंचने  मे  कुछ  समय  लगेंगी  ।

 fut Go  गो०  सेन  क्या  श्राप  चाहते  हैं  कि  यहां  हाथ  पर  हाथ  धरे
 as

 रहें

 नकदी  की  फसल  को  उत्पादन  की  लागत  से  कम  प्ल्यों  पर  बिकने  दें
 ?

 महोदय  :  इस  प्रशन  का  उत्तर  देना  झ्रावश्यक  नहीं  हैं  ।

 fet  न  स०  थामस  :  माननीय सदस्य  भूल  गये  हैं  कि  tk  Yous FT Wea में  पटसन  २०-२२

 रुपये  के  भाव  से  बिक  रहा
 था  जब  कि  सरकार  ने  ३०  रुपये  का  न्यूनतम  मूल्य  कर  दिया है  ।

 ada  योजना  में  कृषि  के  लक्ष्य

 रिश  थी  इन्द्रजीत  कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  वि

 क्या  सरकार  का  ब्यान  व्यावहारिक  आधिक  श्रनुसत्घान  की  राष्ट्रीय  की

 बैठक  में  श्री
 टी०  कृष्णमाचारी  द्वारा  दिय  गये  इस  वक्तव्य  की  पोर  दिलाया  गया  है  कि

 तटीय  पंचवर्षीय  योजना  के  कृषि  लक्ष्य  पर्याप्त  हैं  कौर  उनमें  परिवर्तन  किये  जाने  की  ्राववयकता

 शर

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है
 ?

 fara  तथा  कृषि  उपमंत्री  to  म०  श्रीमान  |  प्रेस  समाचार

 की  दौर  ध्यान  गया  है  |

 तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  क़षि  के  लक्ष्य  विभिन्न  संबंधित  जैसे  संभावित

 विकास  की  भौतिक  सं  भाव्यताशथ्रों  र  संसाधनों  की  उपलब्धता  पर  ध्यानपूर्वक  विचार

 करके  निर्धारित किये  गये  हैं  ।  ait  इन  लक्ष्यों  में  कोई  परिवर्तन  करने  का  विचार  नहीं  है  ।

 श्री  इन्द्रजीत गुप्त  :  कया  सरकार ने  श्री  वी०  टी ०  कृष्णमाचारी की  लक्ष्यों  की  आलोचना

 की  सम्पूर्ण  रिपोर्ट  aire  उनकी  विचार  करने  योग्य  कोई  सिफारिश  प्राप्त  करने  की  कोशिश  की  है
 ?

 fara तथा  कृषि  मंत्री  स०  का०  इसकी  श्रावद्यकता नहीं  हैं  क्योंकि  इन

 लक्ष्यों  के  निर्धारण  के  लिए  अधिकतर  वह  ही  उत्तरदायी  हैं  ।

 fat go  क०  गोपालन  :  क्या  कृषि  सम्बन्धी  तालिका  ने  कोई  सिफारिश को  हैं

 ave  यदि  तो  क्या  उन्होंने  कहा  हैं  कि  राशि  में  विधि  अवद्य  होनी  चाहिये  ताकि  कृषि  उत्पादन

 सके
 ?

 कृषि  सम्बन्धी  तालिका  की  क्या  सिफ़ारिशों  हैं
 ?

 fat  श्र०  स०  थामस :  ऐसी  कोई  सिफारिश  नहीं  की  गई  है  ।  उत्पादन  के  ये  लक्ष्य  विभिन्न

 सम्बन्धित  योजना  प्रयोग  कौर  राज्य  सरकारों  से  परामर्श  करके

 भौतिक  sear  ae  वित्तीय  तथा  प्राकृतिक  संसाधनों  सारे  पतलूनों  पर  विचार  करके

 निर्धारित किये  गये  हैं  ।  निर्धारित लक्ष्यों  से  पता  लगता  है  कि  तीसरी  योजना  काल  में  समूचे

 कृषि-उत्पादन  में
 ३०

 प्रतिदिन  वृद्धि  होगी
 ।  यह  भी

 एक  बड़ा  प्रोग्राम  है
 |

 मूल  प्रंग्रेजी  में
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 श्री  Jo  To  पटेल  :  इस  बात  को  ध्यान  में  रख  कर  कि  श्री  वी०
 टी  ०

 कृष्णमाचारी  ने  कहा

 है  कि  लक्ष्य  पर्याप्त  हैं  प्रौढ़  उन  मैं  परिवर्तन  करने  की  आवश्यकता  क्या  उन्होंने  उत्पादन  बढ़

 के  लिए  कोई  मार्गो पाय  सुझाया है  ?

 tit स०  eto  पाटिल :  में  ने  यह  समझा  था  कि  लक्ष्य  पर्याप्त  नहीं  जिस  गति

 से  प्रगति  हो  रही  हैं  सम्भव  हैं  कि  हमें  उस  शादी का  ध्यान  रख  कर  उस  में  परिवर्तन  करना  पड़े
 ।

 यह  कोई  भी  कह  सकता  है  ।  जो  कहा  जाता  है  उसे  कौर  कोई  महत्व  नहीं  देना  चाहिये
 ।

 इसका  कारण  यह  हैं  कि  इस  मामले  पर  विचार  राज्य  सरकारों  तथा  सत्य  मंत्रालयों  से

 विम  करने  शौर  फिर  लक्ष्य  निर्धारित  करने  के  लिए  वह  ही  उत्तरदायी  हैं
 ।

 कोई  भी  कहूं  सकता

 है  कि  हमारी  द्रुत  प्रगति  को  देखते  हुए  ये  लक्ष्य  पर्याप्त  हैं
 ।

 इसका  अभिप्राय यह  नहीं  हैं  कि  हम

 तत्काल  ही  लक्ष्य  बढ़ा  दें  ।

 थो  Jo  च्०  पटेल  :  क्या  उन्होंने  कोई  मार्गेपाय  सुझाया है
 ?

 fat स०
 कोठ  पाटिल

 :  मुझे  पता  नहीं

 श्री  सिंहासन  सिह :  योजना  में  निर्धारित  लक्ष्यों में  रखी  गई  ३०  प्रति  शत  वृद्धि  की

 प्राप्ति  के  लिए  क्या  विशेष  कार्यवाही  की  जायेगी  ?  क्या  वे  कोई  विशेष  कार्यवाही  जैसे

 कृषकों  को  कम  सूद  पर  ऋण  देना  या  कोई  नया  उपाय  निकालेंगे
 ?

 fat  स०  का०  पाटिल  :  यह  बहुत  बड़ा  प्रश्न  हैं  ।  यहां  इस  पर  साधारण रूप  म

 नहीं  भ्रमित  मदवार  विचार  किया  गया  है  ।  खाद्यान्न  के  मामले  हम  ने  प्राय

 इस  पर  विचार-विमर्श  किया  हैं  कि  हम  क्या  करना  चाहत  हैं  ।

 गश्त ब्र  wo  गोपालन  :  क्या  कृषि  सम्बन्धी  तालिका  ने  योजना  आयोग  को  या  सरकार

 को  तालिका  में  हुए  विचार-विमश  की  कोई  रिपोर्ट  दी  ate  यदि  तो  कया  उन्होंने  लक्ष्य  के

 बारे  में  कुछ  कहा  है  ak  क्या  उन्होंने  लक्ष्यों  में  कोई  विधि  करने  का  निवेदन  किया  है
 ?  कृषि

 सम्बन्धी  तालिका
 की  दो

 बैठकें  हुई  थीं  झर  उन्होंने  इस  पर  विचार  किया  था
 ।

 उस
 तालिका

 क

 एक  सदस्य  के  रूप  में  मैं  समझता  हूं  कि  एकमत  सिफारिश  यह  थी  कि  लक्ष्य  पर्याप्त  नहीं  हैं  कौर

 ag  बढ़ाया  जाना  चाहिये  ।

 थी  श्र०  पूठ  थामस  :  योजना  के  प्रारूप  के  ग्रीस  हम  ने  १०  से  १०.  ४५  करोड़ टन  का

 लक्ष्य  निर्धारित किया  है
 ।

 अन्तिम  योजना  बनाते  समय  हमें  अधिक  विशेष  रूप  से  कहना  पड़ा
 पौर

 हम  ने  १०  करोड़  टन  का  लक्ष्य  निर्धारित  कर  आशा  है  कि  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  के

 अन्त  तक  भारत
 को

 स्वावलम्बी  बनाने  के  लिए  यह  पर्याप्त  हैं  ।

 गंश्रध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  क्या  उस  तालिका  ने  १०  करोड़

 टन  का  लक्ष्य  बढ़ाने  की  सिफारिश  की  है
 ?

 स०
 का०

 पाटिल
 :  में  नहीं  समझता  कि  एसी  सिफारिश  की  गई

 क्योंकि
 में

 इन

 लक्ष्यों  का  सुझाव  हम  नही  दिया  है  ।  मैं  ने  यह  कहा  था  कि  मेँ  ५  करोड़ टन  या  १०  ५-११.

 करोड़
 टन  का  लक्ष्य  नहीं  चाहता

 ।
 मैं

 तो
 निश्चित  आंकड़े  चाहता था  कौर  वहू  १०

 करोड़

 निर्घारित  किये  गये गये हैं  ।
 —<——s  a

 |  अंग्रेजी  में
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 part  त्यागी  :  सरकार  यह  ara  करती  है  कि  कृषकों  को  जानकारी  न  होने  पर  भी

 लक्ष्य  प्राप्त  कर  लिये  जायेंगे
 ?  कया यें  लक्ष्य  ग्राम वार  या  पद्य  दावा  बांटे  जातें  हैं

 ?
 नया  कृषि पर

 ऐसा  नियंत्रण रखा  जाता  हं  कि  कौन  सी  फसल  कितनी  बोई  किस  क्षेत्र  में  बोई  जाये  aris  ।

 कया  यह  नियंत्रण  भी  किसी  स्तर  पर  लागू  किया  जाता  है
 ?

 fat स०  का
 ०  पाटिल :  इन  वर्षों  में  हम  यह  देखत  रहे  हैं  कि  ये  फसलें  कैसे  बोई  जाती

 आदि  कौर  खाद्यान्न  सम्बन्धी  प्रवृत्ति  बहुत  ही  उत्तम है  ।  सभा  इससे  सहमत  होगी  कि  जो  ढंग

 हम  ने  अपनाये  हैं  उनकी  दृष्टि  से  यह  ३०  प्रतिशत  वृद्धि  बहुत  ही  प्राकृतिक  हैं
 |

 fat  त्यागी
 :

 तो  फिर  वह  एक  श्रीमान  कौर  भविष्यवाणी  लक्ष्य  नहीं
 ।

 मेरा

 विचार  था  विभिन्न राज्यों  और  प्रत्येक  गांव  को  यह  बताया  जायेगा  कि  उन्हें  कितना  उत्पादन करना

 ।  ऐसे  ही  लक्ष्य  प्राप्त  किये  जा  सकते  हैं  ।  यह  भावी  झा शा मात्र है  ।

 श्री स०  का०  पाटिल  :  कार्यवाही  करने  के  लिए  यह  अच्छा  सुझाव  है  ।  वस्तुतः  हम

 इसी  बढ़  रहे  हैं  ।

 श्री  विभूति  मिश्र
 :

 क्या  सरकार  ने  जिला  शौर  गांव  के  लिये  विभिन्न  खाद्य-पदार्थों
 या  मनी  क्रिप्स  के  कोई  टारगेट  निश्चित  किये  हैं  ate  क्या  इसका  कोई  प्रबन्ध  किया  हूँ  कि  जहां पर

 कम  होता  है  वहां  पर  ज्यादा  पदा  हो  प्रौढ़  जहां  पर  ज्यादा  होता  है  वहां  पर
 पौर  भी

 ज्यादा  हो  ?

 श्री स०  का ०  पाटिल  :
 वही  चीज़  कम्युनिटी  डिवेलेपर्मेट  मिनिस्ट्री  के  द्वारा  बनने  वाली  है  ।

 गुप्त  :  खाद्यान्नों  के  अन्य  फसलों  के  कुल  लक्ष्यों  में  कितने  प्रति  शत

 हुई

 fat  दस थामस  :  तिलहनों  का  उत्पादन  ७१  लाख  टन  से  बढ़  कर  Es  लाख  टन

 अर्थात्‌  ३८  प्रतिशत  वृद्धि  होगी  ।  गन्ना  की  उत्पादन ८०  लाख  टन  से  बढ़  कर  १  करोड़  कपास

 ५१
 लाख  गांठों  से  बढ़  कर

 ७०
 लाख  गांठें  और  जूट

 ४०
 लाख  गांठों  से  बढ़  कर  ६२  लाख  गाँठें

 होगा ।

 इडुकी  जल-विद्युत
 परियोजना

 बासुदेव  नायर
 1२५६

 श  पुलिस

 क्या  सिचाई  कौर  बिद्युत  मंत्री  ८  LER  के  तारांकित प्रशन  संख्या  ११६ के  उत्तर

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  राज्य  का  इडुकी  जल-विद्युत  परियोजना  सम्बन्धी  जांच  प्रतिवेदन  सरकार
 को  मिल  गया

 क्या  सरकार  ने  प्रतिवेदन  की  जांच  की  और

 अन्तिम निर्णय  हुआ  है  ? (7)
 यदि  तो  इस  परियोजना  के  सम्बन्ध  में  क्या

 अंग्रेजी में
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 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राज  श्रीमान  ।

 और  प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होते  ॥

 pat  वासुदेवन  नायर  :  इस  महत्वपूर्ण  परियोजना  की  तीसरी  योजना  में  सम्मिलित  होते

 की  सभावना थी  ।  अन्न  माननीय  मंत्रीं  कहत  हैं  कि  जांच  पड़ताल  की रिपोर्ट  भी  तैयार  नहीं ह  ।

 इस  जांच  पड़ताल  के  पूरा  होने  में  कितना  समय  लगेगा ?

 राज  बहादुर  :  परियोजना  तीसरी  पंच  वर्षीय  योजना  में  सम्मिलित है  ।  जहां  तक

 मुझे  पता  है  केरल  भ्र धि कारियों  को  रिपोर्ट  प्रा  गई  है  ।  मद्रास  सरकार  ने  एक  प्रश्न  उठाया  हैं  कि

 वे  भी  अन्त-जल  का  प्रयोग  करना  चाहते  इसलिए  यह  क  प्रश्न  विचाराधीन  है  ।  इस  कारण

 इसको  अन्तिम  रूप  देने  में  कुछ  समय  लग  सकता  हैं  ।

 far  मणिपंगादन :  पिछले  वर्ष  अगस्त  में  बताया  गया  था  कि  जांच  पड़ताल  रिपोर्ट  दे

 गई  है  ate  परियोजना  की  रिपोर्ट  तैयार  की  जा  रही  हैं  एवं  कुछ  महीनों  में  तैयार  हो  जायेगी  ।

 अब  यह  क्यों  कहा  जाता  हैं  कि  जांच  पड़ताल  रिपोर्ट  wait  नहीं  दी  गई  है
 ?

 for  राज  बहादुर  :  मैंने  कहा  है  कि  जांच  पड़ताल  की  रिपोर्ट  दे  दी  गई  है  ।  वास्तव

 हमें  ara  है  कि  इस  बात  को  जांच  के  बाद  इस  पर  कार्यवाही  की  क्योंकि  केरल  सरकार

 का  विचार  है  कि  वे  पन्त-जल  का  पूर्ण  प्रयोग  कर  लेंगे  ।  दूसरी  मद्रास  सरकार  के  इंजिनियरों

 का  कहना  है  कि  उन्हें  रामनाथपुरम  जिले  के  लिए  कुछ  मस्त-जल  की  भ्रावश्यकता  होगो  ।

 यह  बात  बविवाराधीन है  ।

 11.1  सिंगा  डन
 :

 क्या  इस  नदी  को  श्रन्तर्राज्य  नदी  माना  जाता  है  तुर्की  केरल  के  अतिरिक्त

 अन्य  राज्य  भी  इस  के  जल  से  लाभ  उठाने  की  मांग  कर  सकें  ?

 pal  राज  बहादुर  :  यह  है  कि  अधिकतम  उपयोग  किया  जाना  चाहिये  ।  यदि एक

 राज्य  के  प्रयोग  बाद  जल  बचता  तो  अन्य  राज्य  उसका  प्रयोग  कर  सकता  है  |  इस  बात  पर

 दक्षिण  प्रदेश  परिषद्‌  की  बैठक  में  जो  १९६१  में  हुई  विचार  किया  गया  था  ।

 परन्तु  कोई  निश्चय  नहीं  किया  गया  ।

 पश्चिम |" [५
 कठ  गोपालन  :

 सरकार  को  पता  लगा  है  कि  एक  पहिले  लगभग  3,000

 व्यक्ति  इस  क्षेत्र  से  इस  कारण  निकाले  गये  थे  कि  कार्य  तत्काल  आरम्भ  होना  है  ?

 छी  राज  बहादुर :  मैं  कह  चुका  हूं  कि  परियोजना  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना में  सम्मिलित

 की
 गई  है  ।  वास्तव  इस  पर  काय

 किया
 जायगा  ।  मुझे  विदित  नहीं  हैं  कि  ३,०००  व्यक्ति इस  भ्राता

 वहां  से  हटाये  गये  थे
 ।

 शनी  वासुदेवन नायर  :  क्या  सरकार
 को

 विदित  है  कि  केरल  सरकार  ने  कहा  है  कि  उन्हें

 केरल  के  लिए  सारे  पानी  का  प्रयोग  करना  होगा  ?  यदि  तो  इस  योजना  में  इस  कारण  क्यों  देर

 की  जा  रही  है  कि  कुछ  राज्य  की  भी  मांग  है  ?

 राज्  बहादुर  :
 हमारा  प्रयत्न  यह  होता  है

 कि
 यथासंभव  एकमत से  निर्णय  किया  जाये  ।

 at  कार्यवाही  करने  की  यह  उचित
 भावना  है

 ।
 ——  नाका

 मलय  wast  में
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 जो  वॉरियर  :  सरकार  को  इस  मामले  में  कब  तक  निर्णय  कर  लेने  की  क्योंकि

 यह  मामला  बहुत  समय  से  भ्र निश्चित  पड़ा  है
 ?

 pat  राज  बहादर  :  में  समझता  हूं  कि  इस  में  अधिक  समय  नहीं  लगेगा  क्योंकि  सभी

 बातों  पर  विचार  हो  चुका  है
 ।

 प्रश्न  यह  है
 कि

 मद्रास  सरकार  को  स्वयं  भी  सन्तुष्ट  होना  है  किः

 भ्रान्त-जेल  का  उचित  उपयोग  के  बाद  मद्रास  राज्य  में  उनके  प्रयोग  के  लिये  कोई  अतिरेक  जल  न  रह े॥

 महोदय  ag  जानना  चाहते  हैं  कि  निर्णय  कब  तक  किया  जायेगा  ।

 शी  राज  बहादुर  :  में  निश्चित  तारीख  नहीं  बता  सकता  |

 fat  वॉरियर  :  क्या  हम  यह  समझें  कि  मद्रास  सरकार  इस  योजना  में  इच्छानुसार  देर  कर

 सकती है  ताकि  विवाद  जारी  रहे
 ?

 fort राज  बहादुर  :  में  नहीं  समझता  कि  इसमें  देर  की  जायेगी  ।

 श्री  वासुदेवन  नायर
 :  प्रारम्भिक  रिपोर्ट  से  क्या  सरकार  को  कोई  प्नन्दाज़  हुआ  हैं  कि जला गम

 क्षेत्र से  कितने  लोगों  को  हटाया  जायेगा ?

 शो  राज  बहादुर :  में  यह  बता  सकता  हूं  कि  इस  परियोजना  के  लिए  कितने  स्थान  की

 आवश्यकता  होगी  श्र  कितनी  विद्युत्‌  पैदा  हो  सकती  है  ।  मैं  यह  नहीं  बता  सकता  कि  गांवों  से

 कितने  लोगों  को  निकाला  जायेंगी  ।

 श्री  त्यागी
 :

 माननीय  मंत्री  बड़ें  अधिकारपूर्ण  ढंग  से  बोल  रहे  हैं
 ।

 क्या
 उन्होंने

 ae  विभाग  aaa  हाथ  में  ले  लिया  है  ?

 महोदय  :  माननीय  मंत्री  इस  प्रश्न  का  उत्तर  न  दें  ।

 fat  क०  क्या  सरकार  इस  पर  ध्यान  देगी  कि  इस  को  अन्तिम  रुप  देने  तक

 उस  क्षेत्र  से  और  व्यक्तियों  को  न  हटाया  जाये
 ?

 यदि  वहां  से  व्यक्तियों  को  हटाया जाता  तो  क्या

 इन  व्यक्तियों  के  पुनर्वास  की  व्यवस्था  होगी
 ?

 श्री  राज  बहादुर :  परियोजना का  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  सम्मिलित  करने  का  ही

 यह  है  कि  इसे  सिद्धान्त  रूप  में  मान  लिया  पया  है  ।  यदि
 कोई  प्रारम्भिक  कार्यवाही  करनी  पड़ती

 तो  की  जायेंगी

 fat  क०  गोपालन  :  माननीय  मंत्री  ने  कहा  है  कि  उन्हें  व्यक्तियों के  हटाये  जाने

 का  पता  नहीं है  ।  परन्तु एक  वर्ष  पूर्व  ३,०००  व्यक्तियों  को  यह  कह  कर  बलपूर्वक  हटाया  गया  है  कि

 कायें  तत्काल  होगा  |  श्री  में  चाहता  हूं  कि  सरकार  राज्य  से  कहे  कि  व्यक्तियों

 को  परियोजना  के  निश्चित  होने  पर  ही  हटाया  जाये  ।  लीजिये कि  परियोजना  नाम को  कोई

 बात  नहीं  तो  उनका  क्या  होगा  जिन्हें  हटाया गया  है  ।

 pat  राज  बहादुर  :  परियोजना  सिद्धान्त  रूप  में  स्वीकार  कर  ली  गई  है
 ।  यह  तीसरी

 पंचवर्षीय  योजना में  सम्मिलित  की  गई  है  ।  हमें  दो  विरोधी  प्रसंशनीय  उद्देश्यों  में  समझौता  करना

 जिन  में  से  एक  यह  है  कि  हम  प्रभावित  व्यक्तियों  को  परियोजना  की  कार्यान्वित  से  न्यूनतम  परेशानी

 a
 ak  भ्र सुविधायें  उत्पन्न  करें  और  दूसरा  उद्देश्य  है  कि  प्रारम्भिक  स्तर  पर  भ्रनुचित  विलम्ब  न  हो  ।

 मल  अंग्रेजी  में
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 ada  परियोजना  बोड़

 श्री  Jo  To  पटेल :  क्या  सिंचाई site  विद्युत  मंत्री  २१  १६६१  के

 सा  रोहित प्रदान  संख्या  ७३  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  महाराष्ट्र तथा

 राजस्थान  राज्यों  के  प्रतिरोध  के  भ्रनुसार  परियोजना  बोर्ड  का  गठन  करने  का  कोई  निर्णय

 किया गया  है  ?

 1 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य
 मंत्री

 राज  नमंदा  बेसिन  के

 एक  नदी  बोड़ें  बनाने  सम्बन्धी  प्रस्ताव  पर  महाराष्ट्र  प्रौढ़  राजस्थान  राज्यों  की
 -— % | प्राप्त हो  गई  है  ।  बोर्ड  बनाने  के  बारे  में  ग्राम  कार्यवाही  करने  पर  विचार  हो

 fait  Jo  रह  पटल  प्रस्ताव  क्या है  ?

 pat राज  बहादुर  :  अधिनियमाधीन एक  बोर्ड  बनाने  का  प्रस्ताव  है  |

 fat पु०  To  पटेल  :  इस  बोर्ड  को  केन्द्रीय  सरकार  कितनी  वित्तीय  सहायता  देगी
 ?

 श्री राज  बहादुर  :  नदी  बोर्ड  हमला  घाटी  तथा  बेसिन  की  नदियों  के  प्रयोग  की  योजना

 बनायेगा  ।  विभिन्न  परियोजनाओं  के  बनने  कौर  उचित  प्रस्ताव  किये  जाने  के  यह  कहा

 सकेगा  कि  राज्य  सरकारें  तथा  केन्द्रीय  सरकार  कितना  कितना  धन  देंगी  ।

 डा०  गोविन्द  दास  :  जहां  तक  नर्मदा  का  सम्बन्ध  माननीय  मंत्री  जी  इस  बात  को  जानते

 होंगे  कि  वह  मध्य  प्रदेश  के  बीच  में  से  भी  बहती  मौर  क्या  माननीय  मंत्री  जी  को  यह  बात

 मालूम  है  कि  नमंदा  के  सम्बन्ध  में  पहले  भी  पुरानी  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  यह  प्रश्न  उठाया

 क्या  उस  पर  भी  विचार  किया  जायेगा  जब  योजना  को  हाथ  में  लिया  जायेगा
 ?

 श्री  राज  बहादुर  :  की  जो  सम्पूर्ण  क्षमता  है  सिंचाई  ate  विद्युत  उत्पादन  फे  सम्बन्ध

 उस  पर  पूरा  पूरा  ध्यान  रखा  जायेगा  उस  के  अनुसार  ही  योजना  बनाई  जायेंगी  ।

 fat Jo
 र्फ

 पटेल  :  क्या  मेंदा  परियोजना  से  बनने  वाली  बिजली  के  वितरण  के  बारे  में

 राज्य  सरकारों  ने  कोई  प्रस्ताव  किया  है
 ?

 fat राज  बहादुर  :  प्रश्न  का  सम्बन्ध  नदी  बो  बनाने  से  है  ।

 श्रिया  महोदय  :  इसका  उत्तर  न  दिया  जाये  इसका  उत्तर  दिया  जा  चका  है  ।

 प्रश्न  इससे  उत्पन्न  नहीं  होते  ।

 सुपर  कॉंस्टलेदान

 पर५८  श्र  हरिचन्द  साथर
 क्या  परिवहन  तथा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 इंडियन  एयरलाइन्स  कारपोरेशन  को  एक  मार्ग  पर  सुपर  कांस्टलेशन विमान

 चलाने  से  कितना  घाटा  होगा

 कितनी  हानि  की  गणना  की  गई  थी  जिसके  कारण  अन्य  मार्गों  पर  इसी  प्रकार

 की  सेवा  चालू  करने  के  प्रस्ताव  को  सरकार  ने  रह  कर  दिया  था

 गमले  अंग्रेजी  में
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 कितना  यातायात  स्थानाभाव  के  कारण  तथा  सुपर  कांस्टलेशन  का  प्रयोग

 करने  से  इंकार  करने  के  कारण  नहीं  ले  जाया  जा  ौर

 ERR  की  श्रावइ्यकताशओं  के  पूरा  करने  के  लिए  इंडियन  एयरलाइन्स  कारपोरेशन

 कौन  सां  नया  बड़ा  विमान  खरीदने  का  विचार  कर  रही  ?

 रिसेगी  उदयन  उपमंत्री  :  से  मैं  पटल  पर  एक  विवरण

 रखता  हुं  ।  परिशिष्ट  २,  waar  संख्या  २६]

 fait  हरिश्चद्र  माथुर
 :

 विवरण  से  स्पष्ट  है  कि  यद्यपि  सुपर  कांस्टलेशन  के  चालन  से  २  लाख

 रु०  का  ales  किन्तु  उन्हें  लाभदायक  रूप  में  प्रयोग  नहीं  किया  जा  सकता  |  विवरण  में  कहा

 गया है  कि  यदि  डिस्काउन्ट  विमानों  को  प्रयोग  किया  तो  उन  चार  महीनों  में  इस  मुख्य
 मार्ग पर  १०  लाख रु०  का  शुद्ध  लाभ  होता  ।  यदि  इस  एक  ही  मार्ग  पर  उत  से  १०  लाख रु०  का

 लाभ  तो  इसका  कारण  है  पुरे  वर्ष  में  सारी  सेवाओं  में  यह  लाभ  दिखाई  नहीं  देता  ?

 मुही उद्दीन
 :

 यदि  माननीय  सदस्य  इण्डियन  एयर  लाइन्स  कारपोरेशन  के  सन्तुलन  पत्र
 को  तो  उन्हें  विदित  होगा  कि  मुख्य  मार्गों  पर  पर्याप्त  लाभ  हुआ  है  कौर  मुख्य  मार्गों  से  ही  उन

 हानियों  की  पूर्ति  होती  है  जो  सहायक  मार्गों  पर  छोटे  विमान  चलाने  से  होती  है  ।  चार  वर्ष  पुर्व  एक

 करोड़  रुपयें  की  हानि  के  बजाये  अब  इण्डियन  एयर  लाइन्स  कारपोरेशन  लगभग  ६  लाख  रुपये

 के  लाभ  पर  कर  रहा  है  |

 fat  item  माथुर
 :

 क्या  एक  मुख्य  मार्ग  पर  लगभग  Yo-Yo  लाख  रु०  का  लाभ  है

 जिसका  पता  वार्षिक  लेखे  से  चलता  है  ।

 शी  सु ही उद्दीन
 :

 मैँ  महीं  जानता  कि  माननीय  सदस्य  ५०  लाख  रु०  की  गणना  कसे

 कर  रहे  हैं  ।

 pent  हरि वचन  साथर  :  तीन  महीनों में  १०  लाख ट  |

 fat  मुही उद्दीन
 :

 यह  लगभग  ३०  लाख  रु०  होगी  |  परन्तु  माननीय  सदस्य  याद

 रखें कि  नवम्बर  /  फरवरी  की  यह  अवधि  अधिकतम  यातायात  की  ऐसे  यातायात
 की  शेष  वर्ष  में  आशा  नहीं  की  जा  सकती  ।  शेष  काल  में  यातायात  हो  सकता  है  कि  ६०  प्रतिदिन

 रहता हो
 ।

 एलिस  ब्रिज  स्टेशन  का  हटाया  जाना

 श्री  याज्ञिक  :  क्या  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  अहमदाबाद के  वर्तमान  एलिस  ब्रिज  स्टेशन को  हटा  कर  शहर के

 बाहर  किसी  अन्य  जगह  ले  जानें  का  निर्णय  किया  गया

 क्या  इस  प्रकार  स्टेशन
 को

 हटाने  के  बारे  में  श्रम्यावेदन  प्राप्त  हुए

 स्टेशन  को  पूरी  तरह  हटाने  में  कितना  धन

 इस  कार्य  के  लिये  सर्कार  को  अहमदाबाद  के  नगर  निगम
 से

 कितना  अंशदान  geez

 हुआ है  ?  a  जन कानन का

 pare  sit  में  a
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 उपमंत्री  शाहनवाज  at):  श्रीमान  ।  परन्तु  स्टेशन  का  नाम  गांधी ग्राम

 गाधी  नगर  नहीं  है  ।

 हां  ।

 साढ़े पैसठ
 लाख  शपथें  ।

 अहमदाबाद  नगरपालिका  निगम  सारा  व्यय  करेगा  ।

 श्री  याज्ञिक  :
 क्या  इस  क्षेत्र  के  खास-पास  के  हरनेक  नगरों  तथा  गांवों

 के  वासियो ंसे
 सरकार

 बड़ी  भारी  शिकायतें  मिली  हैं  ।  स्टेशन  नगर  सीमा  के  बाहर  है  जिसके  कारण  उन्हें  नगर  के

 इन्दर  पहुंचने  तक  काफी  दूरी  तय  करने  में  बड़ी  असुविधा  होगी
 ?

 श्री  शाहनवाज खां
 :

 कुछ  शिकायतें झाई  हैं
 ।

 हमने  श्रम्यावेदन  भेजने  वालों  को
 लिख

 दिया

 कि  वे  अपने  विरोध  पत्र  राज्य  सरकारों  को  भेजें  ।

 fet  याज्ञिक  :  कया  इसका  यह  अर्थ  है  कि  गुजरात  सरकार  द्वारा  किये  जाने  वाले  श्रम्यावेदन

 को  ध्यान  में  रख  कर  रेलवें  पाल  अपनी  योजना  में  परिवर्तन  कर  सकता  है  ?

 fader  महोदय  यह  सब  विचार मात्र  है  ।  हम  नहीं  जानते  कि  उनकी  क्या  सिफारिश  होगी  ।

 fait  go  ठ  पटेल
 :

 कया  स्टेशन  के  प्रस्तावित  स्थान  परिवर्तन  के  बारे  में  किसी  ने

 कोई  मांग  की  थी  ?

 श्री  शाहनवाज  at
 :

 अहमदाबाद  म्युनिसिपल  कारपोरेशन  ने  राज्य  सरकार  से  परामर्श

 यह  मांग
 को  थी  |

 श्री  याज्ञिक  :  क्यां  कुल  लागत  ok  लाख  रु०  है  कौर  क्या  यह  व्यय  अहमदाबाद  नगरपालिका

 करेगा  ?  क्या  सरकार  को  विदित  है  कि  अहमदाबाद  नगरपालिका  निगम  इस  राशि  के

 बदले  विद्यमान  रेलवे-मार्गो  से  खाली  होमे  वाली  जमीन  को  बेच  कर  कहीं  बड़ी  राशि  प्राप्त  करेगा  ?

 शाहनवाज  रेलवे  ने  ७५  लाख  रु०  का  अपितु  ६०  लाख  रु०  की  लागत  का

 अनुमान  लगाया  है  ।  हमने  इसकी  गणना  नहीं  की  है  कि  झमक  जमीन  से  विक्रय  से  राज्य

 कार  को  कितनी  राय  होगी
 ?

 गजराज  fag
 :

 यह  नया  सिद्धान्त  है  ।  अहमदाबाद  नगरपालिका भारत  सरकार

 रेलवे  स्टेशन  हटाने  के  लियें  आधिक  सहायता  दे  रही  है  ।  कया  उन्होने  भारत  में  पर  कहीं  यह

 सिद्धान्त  अपनाया  है
 ?

 fora  महोदय
 :

 इसे  सिद्धान्त  नहीं  कहा  गया  है
 ।

 वे  परिवर्तन  चाहते  थे
 ।

 अतः  उन्हें  व्यय

 करना है  ।

 afr  से
 fart  बजाज  सिंह

 :
 रेलवे  की  इस  नून  बारे  में  क्या  है  ?

 महोदय
 :

 मैं  सत्य  रनों  की  अनुमति  नहीं  कयोंकि वे  इस  प्रश्न  से  उत्पन्न  नहीं

 होते  ।
 ———

 अंग्रेजी  में

 11  (Ai)
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 पासीघाट में  हवाई  अड्डा

 1२६२.  डा०  रिंग  :  कया  परिवहन  तथा  संचार  मन्त्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  पासीघाट  में  एक  नया  और  बड़ा  हवाई  डूडा  बनाने  कीः

 थोजना है  ;

 यदि  at,  तो  निर्माण-कार्य  कब  area  किया  जायेगा
 ?

 उड़ान  उपसंत्रो  और  फारसीघाट नयें  स्थान

 पर  हवाई  भ्रमणा  बनाने  का  प्रश्न  विचाराधीन  है

 डा०  रिंग  राष्ट्रीय  शर  सुरक्षा  के  महत्व  की  दुष्टि  से  में  महसूस  करता  हूं  कि  प्रस्तावित

 हवाई  न् प्नड ड  का  तत्काल  निर्माण  बहुत  श्रावक  है  |  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 fat  मुही यह् दीन  :  इस  पर  सक्रिय  रूप  से  विचार  हो  रहा  है  और  माननीय  सदस्य  के

 नया  इसमें  और  शी  जनता  की  जायेंगी  ।

 श्री  हरिश्चद्र  साथर
 :  मामले  पर  विचार  करने  में  कित  किन  बातों  को  पूरा  किया  जा  चूका

 बया  परियोजना  की  रिपोर्ट  तयार  हो  गई  क्या  प्राक्कलन  प्रस्तुत  हो  चुके  हैं
 ?

 मामला  विचार

 किये  जाने  की  किस  अवस्था  में  है
 ?

 fat  भरूहोउद्दीन  :  यह  पहिली  अवस्था में  र्था  अस्थायी  रूप  से  स्थान  चुन  लिया  गया  है  ।

 अब  भी  इस  बात  का  अन्तिम  निश्चय  करना  है  कि  सर्वाधिक  उचित  स्थान  है  या  और यह

 लब्ध  होगा  यां  नहीं  ।

 सेक्स-बंगलौर रेलवे  लाइन

 1२६३  श्री  नसीहत  :  कया  क्लब  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ~,  सेलम-बंगलौर  मीटरगेज  लाइन  का  अन्तिम  स्थान-निर्धारण  सर्वेक्षण  कब  तक  पुरा
 ज्ञायंगा  ;

 क्या  इस  लाइन  के  प्रस्तावित  स्टेशन  शहर  के  निकट  स्थित

 इस  लाइन  के  स्टेशनों  की  उन  शहरों  जिनमें  से  या  जिन  के  पास  से  यह  लाइन

 अनुमानित दुरी  कितनी  है  ?

 रेलवे  उपमंत्री  सें०  वें०  रास स्वा सो )  इस  वर्ष  के  yet  तक
 |

 शौर  (7)  सर्वक्षण  जब  तक  पूर्ण  नहीं  हो  रेलवे  Ceara  के  ठीक  स्थान  ज्ञात

 होंगें  ।  तथापि  कस्बों  के  जितना  समीप  हो  सकेगा  स्टेशन  बनाने  का  प्रयत्न  किया  जाएगा  ।

 pat  क्या  इस  लाइन  में  बड़े  पुल  बताये  यदि  तो  कितने  पुल  बनाने

 का  विचार है  ?

 सें०
 वें ०  राम स्वामी :  झ्र भी  तक  आदेश  केवल  तीन  पुलों  के  निर्माण  के  लिये  दिये

 गये  F—

 दो  सार
 बंगा  पर  कौर  एक  वे  पाड़ी  नदी  पर

 ।
 यथा  समय

 पुल
 भी

 किये
 जायेंगे

 ।

 fas  ग्रेजी  मैं
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 fait  :
 होसूर  से  बंगलौर  तक  एक  पंक्ति  में  लाने

 के
 बारे

 में
 ग्रीम  निर्णय  कब

 किया  जाएगा  जिसके  लिये  तीन  वैकल्पिक  माग  हैं
 ?

 श्री
 ६ हैਂ  बेठ  रास स्वा भी  :

 जैसा  मैंने  सर्वेक्षण  इस  वर्ष  के  अन्त  तक  पूरा  हो  जाएगा
 ।

 तब  हमें  पता  लगेगा  कि  किप  लाइन  को  प्रारम्भ  करना  चाहिये  |

 श्री  बासप्पा
 :  सेलम-बंगलौर लाइन  पर  एक  महत्वपूर्ण स्थान  श्रनाइकल  है

 ।  क्या  इस

 विकासोन्मुख  नगर  को  मिलाने  के  लिये  प्रयत्न  किया  जाएगा
 ?

 सें०
 मेँ ०

 राम स्वामी  वर्तमान  स्थिति  के  भ्रनुसार  यह  उससे  आगे  जाती  हुई  प्रतीत  होती  है
 ?

 की  तंगामणि  :
 इस  बनाई  जाने  वाली  नई  लाइन  पर  कितने  स्टेशन  होंगे

 ?

 fall  सें०  रामस्वासी  :  यहां  मेरे  सामने  सही  भ्रांकड़े  नहीं  हैं  ।

 गयी  दांकरय्था  :  कया  स्टेशनों  की  संख्या  एवं  उनके  स्थान  राज्यों  के  परामर्श  से  निश्चित  किये

 जायेंगे ?

 गजी  सें०  राम स्वामी  :  जब  हम  स्टेशनों  की  मिलाते  हम  वहां  के  होनें  वाले  यातायात

 शादी को  भी  देखते  हैं  ।  स्टेशन  कहां  हों  इसका  निर्धारण  करते  समय  इन  बातों  को  ध्यान  में
 रखा

 जाएगा
 |

 झांकरर्या  :  क्या  राज्यों  से  परामर्श  किया  जाएगा  ?

 सें०  रास स्वामी  :  राज्यों  थे  सलाह  ली  जाएगी  और  स्थानीय  हितों  को  भी  ध्यान  में

 रखा  जाएगा  ।

 ~  श्री  नसीहत
 :

 कया  स्थानीय  वाणिज्य
 मण्डलों  ate  जनमत  का  परामर्श  भी  लिया

 जायेगा ?

 श्री  सें०  वें०  राम स्वा भी :  हम  इस  का  करने  से  पहले  जनमत  का  अवश्य

 लेंगे  ।

 रोगी  क  शरीर  में  wa  चढ़ानाਂ

 श्री  दी०  Wo  शर्मा  कया  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 रोगी  के  शरीर  में  रकत  चढ़ाने  की  सेवा  को  इतनी  सुलभ  बनाने  के  लिये कि  जम

 साधारण  उसका  लाभ  उठा  बया  काय  किये  गये  हैं  या  करने  का  विचार

 उसका  क्या  परिणाम  निकला  है  ?

 तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राज  बहादुर  )  :  )  पौर  देश  में  इस

 समय
 €७

 बेकਂ  हैं  में  से  ३  दिल्‍ली  मैं  जहां  रक्त  शझाकस्मिकता की

 कमजोर  रोगियों  को  या  तो  शुल्क  देकर  अथवा  निकर  दिया  जाता  है  ।  यद्यपि  स्वास्थ्य

 राज्य  का  विषय  हैं  तथापि  राज्यों  में  ब्लड  बक  सेवा  का  विस्तार  करने  अथवा  नये  ब्लड  बैंक  बनाने

 il
 योजना  को  लोक  प्रिय  करने  के  उ  दय  भारत  सरकार  आरंभ  चलती  रफ़ी  जरेटर

 मिल  was  में

 orld  transfusion,
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 तथा  अन्य  सामान  खरीदने  के  देश  में  २०  ब्लड  बैंकों के  प्रत्येक  राज्य  को  ३०,०००  रुपये

 तक  सहाय-अ्नुदान देने  का  विचार  करती  हैं
 दिल्‍ली

 मैं
 दो  शर

 ब्लड
 ने

 खोलने  का
 भी  विचार

 एक  विलिंग्डन  aerate  में  होगा  झर  दुसरा  भारतीय  रेड  क्रास  संस्था  द्वारा  झखिल  भारतीय  चिकित्सा

 विज्ञान  इन्स्टीच्यूट के  सहयोग  से  तथा  केन्द्रीय  सरकार
 की  सहायता के  खोला  जायेगा

 |

 fat  do
 चं०  पर्सा  भारत  सरकार  की  पेशानी  का  कितने  राज्यों  ने  अब  तक  लाभ  उठाया

 श्री  राज  यह  प्रस्ताव  दी घं कालीन  उपाय  के  तौर  पर  समूची  समस्या  को  हल  करने

 के  लिये  उनके  सामने  रखा  गया  है  शर  हम  झा  करत  हैं  कि  वे  इसका  पुर्ण  उपयोग  करेंगे  ।  मूझे  पता

 नहीं कि  कभी  तक  किसी  राज्य  सरकार  ने  इसका  उपयोग  किया  हैं  या  नहीं  ।

 दी०  चं०
 क्या  इस  प्रकार  के  ब्लड  बैकों  की  कुल  जरूरत  का  कोई  मोटा  अनुमान

 लगाया  गया  है  प्रौढ़  कया  इस  बारे  में  कोई  फैसला  किया  गया  है  कि  उस  लक्ष्य  को  इसे  पूरा  किया

 जायेंगी  ।

 श्री  राज़  स्वास्थ्य  सेवाओं  के  महानिदेशालय में  एक  विशेष  काय  अधिकारी

 चढ़ाना  )  पद  स्थापित  करने  का  चार  जिसका  विशेष  उद्देश्य  इस  प्रकार  के  बैंकों

 की  झा विश् यकता  सहित  कार्य  समस्या  को  हल  करना  तथा  इस  लक्षय  की  पूर्ती  करना  होंगा  कि  हम  रु०

 देकर  रकत  प्राप्त  करने  की  प्रणाली  के  बजाये  अपनी  इच्छा  से  wa  देने  वालों  सें  रकत  प्राप्त  करें  ।

 श्री  स०  ला०  द्विवेदी :  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  मूल्य  दे  कर  के
 जो

 खुन  ट्रांसमिशन के

 लिए  लिया  जाता  वह  अगर  जरूरत  न  पड़े  और  वापस  कर  दिया  तों  क्या  उसका पैसा  रिफंड

 ही  जाता है  ?  यदि  नहीं  ती  क्यों  और  यदि  हां  तो  क्या  कारण  हैं  कि  एक  चपरासी  ने  पूरा  ब्लड

 बैंक  को  जो  ब्लड  वापस  किया  था  ६०  रुपये  उसका  पैसा  प्रभी  वापस  नहीं  किया  गया  है
 ?

 श्री  राज  बहादुर  :
 यह  है

 कि  जो
 खून  एक  नार  दानਂ  दे  दिया  जाए

 उसे  दोबारा

 बाडी  शामिल कर  दें  ।  वह  तो  कोई  अच्छी  चीज  नहीं  है  ।

 शमी  साठ  ला०  द्विवेदी  :
 डाक्टर  ने  सील  किया  gar  वापस  किया  था  ।

 श्री  राज  बहादुर  :.  सम्भव हो  तो  भी  ऐसा  नहीं  होता  ।  कौर  जो  केस  माननीय  सदस्य

 ने  बताया  है  नगर  वह  लिखा  पढ़ी  में  सामने  श्राए  तो  उसकी  जांच  करायी  जा  सकती  है  ।

 श्री  दौ  चं०  फार्मा  साधारण  व्यक्ति  इस  रकत  चढ़ाने  की  सेवा  का  लाभ  उठा  इस

 उद्देश्य  के  लिये  कया  प्रयत्न  किया  जा  रहा  है  ताकि  उसे  इस  सेवा  के  लिये  शुल्क  न  देना

 महोदय  :
 इस  प्रश्न  का  उत्तर  खण्ड  में  थ्री  गया  इस  में  कोई  नई  बात

 नहीं
 है  ।

 मूल  परं ग्रेजी  में

 मंत्री  का  मूल  उत्तर  इस  प्रकार

 सेवाओं  के  महानिदेशालय द्वारा  हाल  में  एक  fare  कार्य  afr

 नियुक्त  किया  गया  है  .

 उपर्युक्त  उत्तर  मंत्री  ने  मूल  उत्तर  के  स्थान  पर  बाद  में  भेजा  था



 ७  Qacy  मौखिक  उत्तर  &r7@

 राजस्थान में  te  को  कौसर

 1२६५  श्री  हरिवचन्द्र साथर  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यद  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 देश  में  गेहूं  की  फसल  कसी  होने  की  तराशा  है  ;  श्र

 राजस्थान  में  गेहूं  उपलब्ध  होने  तथा  गेहूं  की  भ्रमणी  फसल  होने  के

 बावजूद  गेहूं  के  विक्रय  मूल्य  में  वृद्धि  होने  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 fers  तथा  कृषि  उपसंत्री  | हू ०  स०  :
 यद्यपि अगली  गेहूं

 की  फसल के

 बारे  में  वर्तमान  aaa  ये  हैं  कि  इस  वर्ष  गेहूं  का  उत्पादन  काफी  अगली फसल  के  झाकार

 के  बारे  में  कोई  अनुमान  इतनी  जल्दी  महीं  लगाया  जा  सकता  |

 गेहूं  की  कीमतें  साधारणतया एक  जसी  रही  केवल  कुछ  मौसमी  उतार  चढ़ाव  रहा  है

 जो  कोई  असाधारण किस्म  का  नहीं  है  |
 +

 मेरा  प्रदान  राजस्थान  के  जोधपुर  क्षेत्र  बारे  में  है  ौर  यह  है  कि  बया

 मूल्यों  में  २  रुपये  मन  की  वृद्धि  हुई  है  और  यदि  हां  तो  इस  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 प्रत  म०  थामस  :  यह  सही  है  कि  जोध  पुर  क्षेत्र  में  गेहूं  की  कीमत  में  कुछ  वृद्धि  हुई  है  ।

 परन्तु  १६६१-६२  में  मूल्य  LRGO-RL BT MAT BA UWF I की  कम  रहे  हैं  ।  परन्तु  श्राप  देखेंगे  कि  यद्यपि  मूल्य

 बढ़  गये  परन्तु जब  गिर  कर  १८  '  २५  रुपयें मन  हो  गये  हे  ।  जोधपुर  क्षेत्र  में  ४४  उचित  दाम  वाली

 दुकानें  हें  शर  हम  उस  क्षेत्र  को  जितनी  जरूरत  हो  उतना  बाहर  से  मंगाया  गेहूं  देने  को  तैयार  हैं

 श्री  go  र०  पटेल  राजस्थान  में  इस  समय  गेहूं  का  विक्रय  मूल्य  क्या  सरकार ने  कृषकों

 को  भ्राइवासन  दिया  है  कि  उन  को  अच्छे  दाम  दिये  जायेंगे  ।  इसे  दृष्टिगत  रखते  क्या  लागत  उन

 को  मिलने  वाले  मूल्य  के  बराबर  है
 ?

 पर्ण  स०  थामस  :
 जोधपुर  क्षेत्र  में  हम  उपभोक्ताओं से  जो  खुदरा  मुख्य  लेते  हैं  ae

 १४  '  ६२  रुपये  मन  है  शर  दूर  के  क्षेत्रों  में  रेल  के  स्थान  पर  परवीन  मूल्य  १५  रुपये  तथा  अरन्य  स्थानों

 पर  १५  ३५  रुपये  मन  है  ।  यह  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  दी  जाने  वाली  प्राया  गेहूं  का  मूल्य  है  ।

 खुले  बाजार  में  जो  भाव  चल  रहे  हैं  उन  की  स्थिति  यह  है  कि  कोटा  मैं  देशी  गेहूं  का  मूल्य  जनवरी  में

 १६  '  ४३  फरवरी में  १७.  ५५  रुपयें  था  यह  में  २३  तारीख  को  १६  '  ०५  रुपये  था  ।

 स्थान  के  कोटा  क्षेत्र  में  भाव  पिछले  होने  १८  रुपये था  किन्तु यह  २  रुपये  प्रति  मन  गिर  गया  है  ।

 fait  क्या  राजस्थान  तक
 प्रो

 वहां  से  गेहूं  लाने  ले  जाने  के  सम्बन्ध  में  कोई  मंडलीय

 प्रतिबन्ध लगायें  गये  हैं  ?

 fat  प्र  स०  थामस  :  जी  नहीं  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  |

 पिंडित go  चं०  शर्मा  :  क्या  सरकार  ने  श्रावश्यकता  पड़ने  पर  मूल्य  को  गिरने  से  रोकने

 का  उपाय  करने  वे  बारे  में  कोई  मसला  किया  है
 ?

 गजी
 wo  स०  थामस  :  माननीय  सदस्य  वहां  के  हालात  से  परिचित  नहीं  ।  १३  रुपये मन

 का  निम्नतम  सत्य  निश्चित  किया  गया  है  |

 में
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 पंडित go  चं०  शर्मा  :  इस  १३  रुपये मन  का  आधार  क्या है  ?

 fat Ho  Ho  थामस  :  आधार  यह  है  कि  यह  लाभप्रद  न  होने  पावे  ।

 |; ५ ड्  क्या  हमने  गेहूं  के  उत्पादन  में  किसान  की  सीमांत  लागत  को  ध्यान

 नहीं  रखा
 ?

 fat द्य  स०  इन  सब  बातों  का  ध्यान  रखा  गया  है  |  मूल्य  १६,  १७  MIT  १८  रुपये

 बढ़  गये  हूं  ।  श्री  माथुर  शिकायत  करते  हैं  कि  मूल्य  अधिक  हैं  ।  यह  निम्नतम  मूल्य  हैं  ।

 fait  go  to  पटेल  :  राजस्थान  में  विद्यमान  मूल्य  क्या  हें  कौर  क्या  वह  किसानों सानों के  लिये

 लाभदायक हैं  ?

 fara  तथा  की  मंत्री  स०  का०  यह  स्वेता भिन्न  प्रदान
 |

 यहं  मल  प्रश्न

 से  पेंदा  नहीं  sla

 great  पतन

 ९६६  श्री  स०  चं०  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यट  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  हुगली  नदी  में  जलविज्ञान  तथा  तलकर्षेण  भ्रध्ययन  करने  वाले  संयुक्त  राष्ट्र  के

 दो  प्राविधिक  विशेषज्ञों  ने  झपना  अन्तिम  प्रतिवेदन  पेशा  कर  दिया  है

 यदि  तो  उस  की  मुख्य  सिफारिशें  ate  निष्कर्ष  क्या  हैं  ;  कौर

 क्या  उन
 की

 सिफारिशों  पर  विचार  होने  प्रस्तावित  हल्दिया  पत्तन  का  कोई
 प्रारंभिक कार्य  होगा  ?

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य
 मंत्री

 राज  से  विवरण

 सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है
 ।

 परिशिष्ट  २,  अनुबन्ध  संख्या  R9]

 स०  सामन्त :  विवरण में  कहा  है  कि  भूमि  अधिग्रहण  संबंधी  कार्यवाही  के  प्रारम्भिक

 व्यय  के  लिये  मंजूरी  भी  दे  दी  गई  है  ।  क्या  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  इस  के  बारे  में  अन्तिम  रूप  से

 सूचना दे  दी  हैं  ?  यदि  तो  काम  पुरा  होने  में  कितना  समय  लगेगा
 ?

 क्या  रेलवे  निर्माण के  लिये

 अधिग्रहण  की  जाने  वाली  भूमि  भी  इस  के  साथ  साथ  अधिग्रहीत  की  जायेंगी
 ?

 श्री राज  बहादुर  :  हमें  हल्दिया  परियोजना  की  कार्यान्वित  क्रमबद्ध  तरीके  से

 करनी  पड़ती  है
 ।

 इस  के  लिये  अपेक्षित  भूमि  अधिग्रहण  करने  के  लिये  राज्य  सरकार  के  साथ  हमारा

 सम्पर्क रहा  जिन  के  साथ  हमेशा  सम्पर्क  बना  रहेगा
 |

 जहां  तक  रेलवे  के  निर्माण  का  संबंध

 हम  यह  प्रयत्न  करेंगे  कि  अधिक  विलम्ब  न  होने  पाये  कौर  गरि यो जर  की  कार्यान्वित  एवं  रेलवे  लाइन

 के  निर्माण  के  कार्यों  के  बीच  जितना  अधिक  तालमेल  संभव  हो  सकेंगी  करने  का  प्रयत्न  करेंगे  ।

 श्री  रघुनाथ  सिंह :  बिना  रेलवे  के  पोट  सफल  नहीं  हो  सकता  तो  क्या  रेलवे  डिपार्टमेंट  ने

 कोई  सूचना
 दी

 है
 कि  ६

 महीने  या
 १

 वर्ष
 के

 वहां  पर  रेलवे  लाइन  हो  जायेगी  ?
 —  eet

 qa  अंग्रेजी  में
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 श्री  राज  बहादुर  यह  हमारा  भी  |.  है  कि  रेलवे  विभाग  से  इस  बारे  में  तालमेल  रक्खें

 ate  दोनों  काम  साथ  साथ  चल  सकें  |  यह  बिलकुल  स्पष्ट  है  कि  रेल  के  बगैर  बंदरगाह  सफलतापूर्वक

 चल  सकेंगी

 fait स०  च  सामन्त
 :

 हमें  सुचित  किया  गया  है  कि  कलकत्ता  पत्तन  पदाधिकारियों  के  द्वारा

 के  सलाहकारों
 के

 परामर्श
 के

 साथ  तैयार  की  गई  वृहद  योजना  की  सरकार  द्वारा  जांच  की  जा

 जब  तक  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  को  विशेषज्ञों  हारा  प्रस्तुत  किये  गये  प्रतिवेदन  नहीं  भाते  क्या  तब
 ae  काम  स्थगित  रखा  जायगा  ?

 गी  राज  बहादुर  यह  स्पष्ट  है  कि  हमें  दैनिक  श्रावश्यकनाओं  तथा  जलविज्ञान  के  संबंध  में  दो

 की  सिफारिशों  उत  के  निष्कर्षों  को  पूर्णतया  घ्यान  में  रखना  होगा
 ।

 हमें

 aq  सिफारिशों  की  दृष्टि  से  जांच  की  जान  वाली  वृहद  योजना  के  सम्बन्ध  में  अपने  अन्तिम  निष्कर्षों

 लिये  प्रतीक्षा करनी  होगी  ।  शायद  कुछ  समय  लगे  तौर  तमाम  झ्रावश्यक  विलम्बन  दूर  हो  जायगा

 pat  इन्द्रजीत  qa:  विवरण  से  यह  प्रतीत  होता  हैं  कि  जल  विज्ञान  विशेषज्ञ  ने  लगभग
 छः

 पहले  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  को  झपना  अन्तिम  प्रतिवेदन  पेश  किया  है  किन्तु  यह  wit  तक  उन्होंने

 रवनीत  नहीं  किया  है  ।  नदी  की  खराबी  को  ध्यान  में  रखते  वहां  की  प्रक्रिया  में  परिवर्तन

 करने  का  कोई  विचार  है  ताकि  प्रतिवेदन  पेश  किये  जाने  र  इसके  प्रकाशित  होने
 के

 बीच  का  समय

 है  जा  सबे  ?

 श्री  राज  बहादुर  :  विश्व  निकाय  को  प्रतिवेदन  को  सार्वजनिक  बनाने  से  पूर्वे  इस  की  सम्यक

 खांच  करने  के  लिये  समय  लगेगा  ।  कौर  निकाय  के  कार्य  के  ऊपर  हमारा  कोई

 नहीं  है  ।  हम  झ्र धिक  से  अधिक  प्रार्थना  कर  सकते  हें  ।  में  आशा  करता  हुं  कि  उन्हें  भी  हुगली

 कठिनाइयों  का  पता  है  ।  वे  इस  में  बड़ी  दिलचस्पी  ले  रहे  हें  ।  वास्तव  उन्हों  ने  हमें  सलाह  दी  थी

 fe
 इन  विशेषज्ञों  को  ले  लो  ।  वे  भी  इस  में  अनावश्यक  विलम्ब  नहीं  करेंगे  ।

 थी म०  ला०  द्विवेदी  बयान  में  लिखा  है  कि  हलदिया  बंदरगाह  लिये  भूमि  हस्तगत  करने

 के  वास्ते  प्रारंभिक  व्यय
 की

 मंजूरी  दे  दी  गई  है
 ।

 में  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  सिलसिले  में  क्या  प्रगति

 श्री  राज  बहादुर :  मेंने  निवेदन  किया  कि  प्रारम्भिक  मंजूरी  दे  दी  गई  है  प्रारम्भिक

 चल  रही  है

 att
 स०  तला

 द्विवेदी
 :

 भूमि  हस्तगत  करने  की  दिशा  में  क्या  प्रगति  हुई  है  ?

 श्री  राज  बहादुर
 :
 मेंने  निवेदन  तो  किया  किं  प्रारम्भिक  कार्यवाही  चल  रही  है

 श्री स०  चे  सामन्त
 :

 राष्ट्र  संघ  के  जल  विज्ञान  विशेषज्ञों  जिस  ने  हाल  ही  मेंਂ

 अपना  काम  समाप्त  कर  लिया
 और

 अपना  प्रतिवेदन पेशा  कर  दिया  पत्तन  न्यास  के  अन्तर्गत

 वियुक्त  किया गया  है  ।  उस  की  सेवा  की  शर्तें  क्या  हें  ?

 fat राज  बहादुर  :  पत्तन  आयुक्त  के  कार्यालय  में  जल  संबंधी  wee  के  लिये एक  नया

 विभाग  जोड़ा  गया  है
 और

 यह  व्यक्ति  न्यूनाधिक  उन्हीं  शर्तों  पर  नियुक्त  किया  गया  है  जिन  पर  हम
 ae  यहां  लाये  थे  |  ag  सीमित  safe  के  लिये है  ।

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :
 कभी  तक  इन  दो  विशेषज्ञों  की  पर  कुल  कितना  व्यय  हुआ  है

 ?

 मूल  अग्रेजी  में



 ट्रेन  लिखित दत्त  २८  १९६२'

 pot  राज  बहादुर
 :

 जैसाकि  मा०  सदस्य  जानते  उनको  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  की  सहायता

 योजना  के  अंतगर्त  लाया  गया  था  ।  यात्रा  तथा  अन्य  भत्तों  के  अलावा  हम  ने  अधिक  व्यय  नहीं  किया
 ॥

 कोडरमा  तथा  हजारी  बाग  के  बीच  गाड़ी  का  पटरी  से  उतर  जाता

 +

 श्री  इन्दजीर  गुप्त
 1*२६७

 ‘Lat  प्र०
 चल

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  १२  १९६२  को  पूर्व  रेलवे  पर  कोडरमा  तथा  हजारी  बाम

 के  बीच  एक  मालगाड़ी  पटरी  से  उतर  गई  थी  ;

 यदि  तो  जान  माल  की  कितनी  हानि  हुई  थी  ;  भ्र ौर

 इस  दुर्घटना  का  क्या  कारण  था
 ?

 रेलवे  उपमंत्री  सें०  वें०  :  १२  मार्च  १९६२  को  बिजली  चालित

 माल  गाड़ियों  संख्या  १०४  डाउन  भ्र  ३३४  डाउन  के  बीच  कोडरमा  स्टेशन  पर  टक्कर  हुई  थी  जिर  के

 परिणामस्वरूप १०४  डाउन  के  83.0  वैगन  शर  ३३४  डाउन  के  १८  वैगन  तथा  इंजन  पटरी  से  उतर

 गये  ॥

 कोई  व्यक्ति  नहीं  मरा  ।  रेलवे  तथा  जनता  की  सम्पत्ति  को  हुई  हानि  की  लागत  का

 अनुमान  चार  लाख  ३६  हजार  शौर  पांच  सौ  तथा  सौ  ७५  रुपये  है  ।

 कारण  की  जांच  हो  रही  है  ।

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त
 :

 क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  पहली  मार्च  शौर  १८  मारे  के  बीच  पुर्व  रेलवे

 के  इस  सैक्शन  पर  पटरी  से  उतरने  था  टक्कर  की  पांच  घटनाओं  के  अतिरिक्त  कोई  हानि  नहीं  हुई  है
 ?

 व्या  यह  केवल  अचानक  हो  गया  है  ?  क्या  इसके  लिये  मुकम्मल  खोजबीन  की  जरूरत  नहीं  है  ?

 sit  सें०  Ho  राम स्वामी  :  मामले  की  जांच  हो  रही  है  ।

 श्री  साधन  गुप्त
 :

 इस  विशिष्ट  सैक् दान  पर  कितनी  गाड़ियां  लेट  हो  गई  थीं  ।  कौर  इस

 टना  के  कारण  कितनी  गाड़ियां  दूसरे  मार्गों  से  भेजी  गई  थीं  ?

 fat  सें०
 वं०

 राम स्वामी
 :

 मैं  गाड़ियों  की  संख्या  ठीक  से  नहीं  बता  सकता  ।  कुछ  घंटों  में  ही

 सिंगल  लाइन  का  काम  चालू  कर  दिया  गया  था  उसके  कुछ  घंटों  बाद  उबल  लाइन  का  चलना  भी

 जारी  कर  दिया  गया  !  सीधी  जाने  वाली  गाड़ियां  चलाने  के  लिये  कुछ  कौर  समय  क्योंकि

 बुरी  तरह  उलट  गये  थे  एक  दूसरे  से  जुड़  गये  थे
 |

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 रामगंगा नदी  परियोजना

 #QYR.  श्री  भवत  दर्शन  :  क्या  सिचाई  ate  विद्युत  मन्त्री  १  eqz  के  तारांकित

 प्रदान  संख्या  ११३०  के  उत्तर  केਂ  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि
 :

 उत्तर  प्रदेश  में  रामगंगा  नदी  परियोजना  के  विभिन्न  खण्डों  में  इस  बीच  क्या  प्रगति  हुई
 =  कौर

 मूल  dist में
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 उसके  लिये  भारत  सरकार  ने  कितनी  व  किस  प्रकार  कीसहायता  उत्तर  प्रदेश  राज्य

 सरकार  को प्रदान की  है  ?

 परिवहन  तथा  संवार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राज  कौर  सदन

 की  मेज  पर  एक  वक्तव्यਂ  रखा
 हूं  जिसमें  अपेक्षित  जानकारी दी  गई  है  ।  परिशिष्ट  2,

 संख्या

 स्वास्थ्य  जामा  योजना

 २५५.  थी  प्०  चुप  :
 क्या  स्वास्थ्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  यह  सच  हैं  कि  दिल्‍ली  चिकित्सा  संस्था  मैडिकल

 ने

 ने  अपने

 आठवें  वार्धिक  सम्मेलन  में  एक  संकल्प  पारित  किया  है  जिसमें  सरकार  से  आग्रह  किया  गया  है  कि

 उसकी  स्वास्थ्य  बीमा  योजना  को  सहायता  दे  ;  श्र

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  निर्णय  किया  है
 ?

 तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  राज
 :  )  at

 संस्था  की  प्राथना  पर  भ्रम  दोष  के  आधार  पर  तब  विचार  किया  जब  यह

 प्रर्थना  दिल्‍ली  प्रशासन  के  हारा  प्राप्त  होगी  ।

 बेलगांव  gals

 1९५९.  att  जोखिम  आल्वा  :  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  सरकार  को  यह  जात  हैं  कि  यात्रियों  के  लिये  बेलगांव  हवाई  बिल्कुल  पनप-भक युक्त कौर

 यात्रियों  के  दृष्टिकोण  से  बेलगांव  हवाई  aes  पर  उपलब्ध  सुविधाओं  में  सुधार  करने

 के  लिये  सरकार  क्या  कदम  उठा  रही  ह
 ?

 असैनिक  उदयन  उपमंत्री  यात्रियों  को  बिठलाने  के  लिये  बैरक

 किस्म  की  एक  इमारत  समेत  विमान  सेवाओं  को  चलाने  के  लिये  श्रनिवारयं  सुविधाएं  बेलगाम  हवाई

 अकड़  पर  उपलब्ध हैं  ।

 अधिक  सुविधाजनक  स्थान  पर  एक  नये  यात्री  शैड  का  निर्माण  किया  जा  रहा  ह ै।

 कलकत्ता  में  इण्डियन  एयर  लाइन्स  के  खज़ांची  पर  चलाया  गया

 सिनेमा =

 २६०  श्री  तफरी  ख०  :  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मन्त्री  ८  LERL के

 तारांकित प्रश्न  संख्या  €४  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  HIT  करेंगे  कि  इण्डियन  एयर  लाइन्स

 कारपोरेशन  कें  कलकत्ता  कार्यालय  के  खजांची  पर  गबन  के  लियें  चलाये  गये  मुकदमे  का  क्या  परिणाम

 निकला है  ?

 fori
 उदयन  उपमंत्री

 yates):  मामला  wat  raTarats  है
 ।

 मूल  ait  में



 RV

 काली  नदी  के  ऊपर  पुल

 1६८.  aft  जो कोस  meat  :
 कया  परिवहन  तथा  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  उत्तर  कनारा  जिला  में  काली  नदी  की  हालत  को  सुधारने  के  लिये  क्या  कदम

 रही  है  ;  घौर

 क्या  सरकार  ने  ऐसे  कोई  प्रस्ताव  रखे  जिनके  द्वारा  वह  कारवार  में  कोबीबाग  से  उत्तर

 जिले  में  सदाशिवगढ़  तक  कॉलीनी  नदी  के  ऊंपर  पुल  बनाने  के  लिये  मैसूर  सरकार  के  साथ

 सहयोग  स्थापित कर  सकती  है  ?

 तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  राज  :

 नीय  सदस्य  काली  नदी  की  नौवहन  स्थिति  का  उल्लेख  कर  रहे  हैं  ।  राज्य  सरकार  का  इस  विषय

 से  सम्बन्ध है  ।

 जी नहीं  ।  तथापि  यह  समझा  जाता  है  कि  राज्य  सरकार  गोझा  के  द्वारा  पश्चिम  तट

 सड़क  के  पुनर्पन्जीकरण  के  नहर  के  साथ  साथ  इस  नदी  के  ऊपर  पुल  बनाने  की  सम्भाव्यता  की  जांच

 कर  रही है  ।

 संगसार-हसन  लाइन

 1२६८  को  ह  | ह ५  विट रल राव  :  क्या  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मंगलौर हसन  लाइन  के  लिये  भ्रन्तिम  स्थान  निर्धारण  सर्वेक्षण  आरम्भ  हो  गया  है
 कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है
 ?

 उपमंत्री  शाहनवाज  :
 जी  नहीं  ।

 मंगलौर
 पतन

 का  विकास  कार्य  पूर्ण  हो  जाने  तक  नई  लाईन  के  तैयार  हो  जाने  की

 इसका है  ।  मंगलौर  पत्तन  के  विकास  के  कश्मीर  कार्यक्रम  का  ब्यौरा  परिवहन  मन्त्रालय  से  प्राप्त

 नहीं gar  है  ।  रेलवे  लाइन  का  अन्तिम  स्थान  सर्वेक्षण  एवं  निर्माण  का  मंगलौर पत्तन  के  विकास

 कार्य  के  साथ  gor  हो  जाने  के  लियें  आरम्भ  किया  जाएगा  ।

 उत्तर-पूंछ  सीमान्त  अभिकरण  प्रदेश  तंक  राष्ट्रीय  राजपथ

 श्री  डा०  रिंग  :
 कया  परिवहन  तथा  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  राष्ट्रीय  राजपथ  को  उत्तर-पूर्व  सीमान्त  ग्र शिक रण  प्रदेश  में  जीरो

 शर  पासीघाट  स्थानों  तक  ले  जाने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;

 यदि  होता  कार्य  कब  आरम्भ  होगा
 ?

 तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  राज  :
 जी  नहीं

 ye em  सवाल  पैदा  नहीं  होता
 |

 मूल  dash  में
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 प्लाट  mart को  रिपोर्ट

 Sat  to  to  फार्मा
 पर२७१

 गाड़ी

 क्या  सिचाई  कौर  विद्युत  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 are  गोदावरी-नदियों  में  जल  की  उपलब्धि  का  पुनर्विलोकन  करने  के  लियें

 कार  ने  श्री  गलाटी  के  सभापतित्व  में  जो  श्रायोंग  नियुक्त  किया  था  उसके  कार्य  में  अब  तक  क्या  प्रगति

 हुई
 है

 बया  आयोग  ने  सरकार  को  कोई  रिपोर्ट  दी  है  ;  आर

 यदि  तो  उसका  क्या  ब्यौरा  है
 ?

 तथा  संचार  मंत्रालय  सें  राज्य  मन्त्री  राज  :  से  कृष्णा

 गोदावरी  आयोग  अब  सम्बद्ध  राज्यों  से  प्राप्त  भारी  सांख्यिकी  का  अध्ययन  He  है  तथा  उनके

 प्रतिनिधियों  के  साथ  उसके  बारे  में  चर्चा  कर  रहा  है  ।  आयोग  ने  प्रभो  झपना  प्रतिवेदन  पेश  नहीं

 किया है  ।  इसकी  न्त॑मान  अवधि  अप्रैल  १९६२  के  अंत  तक  बढ़ा  दी  गई  हैं  ।

 मद्रास का  हवाई  अड्डा

 t
 २७२.  श्री  हरिश्चन्द्र  साथर  :  व्या  परिवहन  तथा  मन्नी  यह ह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 का  हवाई  अड्डा  बोइंग  विमानों  के  ara  जाने  के  लिये  कब  तक  तैयार  हो

 शौर

 इसमें  देर  होने  के  क्या  कारण  हैं  पौर  इससे  श्रास्ट्रेंलिया  जाने  वाले  विमानों

 की  उड़ानों  पर  क्या  प्रभाव  पड़ा  है  ?

 fois  seat  उप मन्त्री  :  की  जाती  हैं  कि  मद्रास  का

 हवाई  क  र

 एक
 करोड़  रुपये  से  अधिक  खर्चे  की  बड़ी  परियोजना  होने  के  इस  को  अन्तिम

 रूप  दिये  जाने  तथा  इसकी  कार्यावलि  में  कुछ  समय  लगेगा  |

 जब  तक  मद्रास  हवाई  अड्ड  का  धावनपथ  wit  लम्बा  शौर  Aaa  नहीं  बनाया

 ताकि  वहू  बोइंग  विमान  के  लिये  उचित हो  तब  तक  के  लिये  यह  विचार  किया  गया  है  कि

 कोक  के  रास्ते  सिडनी  तक  बोइंग  सेवा  चलाई जाए
 ।

 तथापि  बम्बई  मद्रास  सिगापुर  और  जकार्ता
 को  मिला  कर  १  १९६२  से  एक  साप्ताहिक  कोम  ट  सेवा  चला  कर  मद्रास  और  जकारता के

 बीच  का  वर्तमान  सम्पर्क  जारी  रखने  का  विचार  है  ।

 हिमाचल  प्रदेवा  में  मालगुजार

 flow.  श्री
 योगेन्द्र

 सेन
 :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 के  )  कया  हिमाचल  प्रदेश  के  सभी  मालगुजारों  को  गैर  सरकारी  वनों  समेत  भूमि  में
 पूर्ण स्वामित्व  अधिकार  प्राप्त

 a

 भूल  Bast  में
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 यदि  तो  ये  अधिकार  उनको  कब  श्र  किस  के  द्वारा  दिये  गये  थे

 कया  यें  अ्रधिकार  भू  राजस्व  अभिलेखों  में  दर्ज  हैं  र  यदि  तो  क्या  वह  झालोद

 जिनके  आधार  पर  ये  दर्ज  किये  गये  किसी  सरकारी  राजपत्र  में  प्रकाशित  किये  जा  चुके हैं

 यदि  नवदीं  at  क्या  हिमाचल  प्रदेश  के  सभी  भूमि  मालिकों  को  पूर्ण  स्वामित्वाधिकार  देने
 वाली  इस  प्रदेश  की  प्रतियां  जनता  को  उपलब्ध  पौर

 यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 मन्त्री  प०  वा०
 जी  हां  1

 २८  अगस्त  १९४८  को  हिमाचल  प्रदेश  के  मुख्य  पड  के  द्वारा  ।

 स्वामित्व  प्राधिकार  भू-राजस्व  अ्रभिलेखों  में  दर्ज  हैं  किन्तु  आदेश  हिमाचल  प्रदेश

 सन  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  नहीं  किये  गये  थे  ।

 )  जी  नहीं

 क्योंकि  आदेश  कार्यपालिका सम्बन्धी  हैं  ।

 देवी  प्वाइंट  श्रीनगर  प्रदेश  में  प्रकाशा  स्तम्भ

 1२७८.  श्री  मं०  कृष्ण  राव  :  कया  परिवहन  तथा  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्या  झिंगन  प्रदेश  की  सरकार  ने  इन  विषयों  पर  भझ्रम्यावेदन  दिये  हैं
 कि

 (2)  श्रीमान  प्रदेश  में  गुल्लाला  मौका  कृष्णा  जिला  के  समीप  feat  प्वाइंट  पर  प्रकाश

 स्तम्भ  को  पुन  :  चाल  किया  और

 (२)  कृष्णा  नदी  के  मुहाने  का
 जल

 सम्बन्धों  सर्वेक्षण  किया

 (a)  यदि  तो  इस  पर  क्या  कार्रवाई  की  गई  हू  ?

 गपरिवहत  तथा  संचार  मंत्रालय  म  राज्य  मन्त्री  राज  )  जी  हां  ॥

 1  फाल्स दि वी  प्वाइंट  पर  नया  प्रकाश  स्तम्भ  बनाते  का  मामला  विचाराधीन  है  ।  कृष्णा

 नदी  के  महीने  का  जल  सम्बन्धी  सर्वेक्षण  करना  काफी  उच्च  प्राथमिकता  वाला  काम  नहीं  साना  गया

 जिसे  PEL W—EN  के  सर्वेक्षण  कार्यक्रम में  शामिल  किया  जाता  |

 दुत  साल  aga  सेवाਂ

 1३७६.  श्री  बलराज  मधोक
 :

 क्या  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  यह  संच  है
 कि

 दुत  माल  वहन  सेवा  के  द्वारा  भेजा  गया  माल  जल्दी  भर  निर्धारित

 समय  के  नहीं  पहुंचता
 यदि हा ं,  तो  क्या  सरकार  को  कोई  शिकायत  प्राप्त  हुई  हैं  कि  द्रुत  माल  वहन  सेवा  से

 बुक  किया  गया  aft  संख्या  में  माल  च. पाश् दिल्ली  से  उन  गाड़ियों  में  नहीं  भेजा  जाता  बल्कि  साधारण
 माल  गाड़ियों  में  भेजा  जाता  जिस  का  परिणाम  यह  होता  है  कि  aga  विलम्ब  हों  जाता  है  भर

 जिस  उद्देश्य  के  लिये  इस  सुविधा  का  प्रयोग  किया  गया  बह  नष्ट  हो  जाता

 मूल  अंग्रेजी  में

 Quick  ह  ransi नी  awervice. aryl
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 क्या  सरकार  को  यह  बात  भी  विदित  है  कि  इस  विलम्ब  के  कारण  व्यापारी  लोगों  को

 बड़ी  हानि  होती  ate

 दुत  माल  बहन  सेवा  में  माल
 को  न

 भेजने  के  क्या  कारण  हैं  तथा  सरकार
 व्यापारी  लोगों

 को
 विश्वास  दिलाने  के  लिये  दिल्‍ली  में  हो  रही  इस  बुराई

 को
 रोकने  के  लिये  क्या

 कदम  उठाने

 का  विचार करती  2?

 seit  सें०  Fo  :  साधारणतया  द्रुत  माल  बहन  सेवा

 से  बुक  किया  गया  माल  निश्चित  अवधि  में  अपने  लक्ष्य  स्थान  पर  पहुंच  जाता  हालांकि  कुछ

 मामलों  में  विलम्ब  हो  जाता  है  ।

 उत्तर  रेलवे  में  ऐसी  कोई  शिकायत  प्राप्त  नहीं  हुई  है  |

 व्यापारी  समाज  को  पता  है  कि  कुछ  मामलों  में  द्रुत  माल  वहन  सेवा  द्वारा  बुक

 गया  माल  समय  पर  नहीं  शौर  उस  हालत  में  रेलवे  द्वारा  लिया  गया  दुत  माल  वहन

 सेवा  का  किराया  वापिस  कर  दिया  जाता  है  ।

 किसी  ऐसी  घटना
 की

 सूचना  नहीं  मिली  जिस  में  दुत  माल  वहन  सेवा  द्वारा  भेंजे  जाने

 के  लिये  स्वीकार  किया  गया  माल  उस  गाड़ी  से
 न

 भेजा  गया  हो  श्र  साधारण  गाड़ी
 से  भेजा गया  हो

 दिल्ली  से  माल  की  बुकिंग

 1३८०.  श्री  बलराज  :  क्या  tae  स्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है
 कि

 उत्तर  रेलवे  के  जोधपुर  डिवीजन  में  मोटर
 गेज

 लाइन  पर  बैगन
 भार  से  कम  माल  को  दिल्‍ली  से  बुक  कराने  पर  प्रतिबंध  हैं  जब  कि  बैंगन  भार  माल  को  बुक  करने

 के  बारे  में  कोई  प्रतिबंध  नहीं

 यदि  तो  वैगन  भार  से  कम  माल  का  बुकिंग  कब  से  बन्द  किया  गया  है  कौर  इसके
 क्या  कारण

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  इस  प्रतिबन्ध  के  कारण  जनता  को  बड़ी  असुविधा होती

 इस  सेक्शन  पर  वैगन  भार  माल  तथा  बैगन  भार  से  कम  माल  को  उठाने  के  बारे  में
 सरकार की  नीति  क्या  ak

 सरकार  इस  कठिनाई  को  दूर  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  करती  है  ?

 रेलवे  उपसन्त्रो  सें०  :  से  (7)  इस  समय  दिल्ली  लाहोरी  गेट
 से  जोधपुर  डिवी  जन  को  वैगन  भार  से  कम  माल  की  बुकिंग  पर  कोई  प्रतिबंध  नहीं  है  ।  तथापि  उच्चतर

 प्राथमिकता  वाले  यातायात
 की

 भारी  मांग  के  कारण  भूतकाल में  कुछ  प्रतिबंध  लगाने  पड़े  थें  ।

 उस  प्रतिबंध
 की

 अवधि  कम  से  कम  थी  ताकि  जनता  को  झनावइ्यक  wa faa.  न  हो  ।

 वैगन  वेतन  भार  के  लिये  प्राथमिकता  वाले  यातायात  की  अनुसूची  के  अनुसार  दी

 जाती  हैं  ।  बैगन  भार  से  कम  माल  निर्दिष्ट  दिनों  पर  यातायात  के  लिये  सोमवार

 को  स्वीकार  किया  जाता  है  ताकि  ant  झ्धघिकतम  क्षमता  तक  भरी  जा  सकें  |

 क्रम  बद्ध  आधार  पर  परिवहन  क्षमता  बड़ाई  जा  रही  है  ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 वरिष्ठ  कर्मचारी  परिषदें

 श्री  प्र०  चे  बरुआ  :
 क्या  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृषि  करेंगे  कि  :

 उनके  मंत्रालय  के  अन्तर्गत  विभिन्न  विभागों  की  वरिष्ठ  कमेंचारी  परिषदों  की  स्थापना

 के  पश्चात, ्  उन्होंने  at  वार  कितनी  सिफ़ारिशों

 उन  में  से  कितनी  कार्यान्वित  की

 कितनी  सिफारिशें  एक  वर्ष  से  अधिक  अवधि  तक  लंबित  रखी  शौर

 विभागों  द्वारा  कितनी  सिफारिशें  अस्वीकार  की  गई  तथा  किन  कारणों  से  ?

 विकास  तथा  सहकार  उप मन्त्री  ब०  सु  :  से  विवरण

 सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  २,  श्रमुबन्ध  संख्या  २४]

 वरिष्ठ  कर्मचारी  परिषदें

 श्री  प्र०  do  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बता  को  कृपा  करेंगें  कि  =

 उन  के  मंत्रालय  के  अन्तर्गत  विभिन्न  विभागों  की  वरिष्ठ  कर्मचारी  परिषदों  की

 स्थापना  के  उन्होंने  वर्षवार  कितनी  सिफारिशें

 उन  में  से  कितनी  कार्यान्वित  की

 कितनी  सिफारिशें  एक  वर्ष  से  अधिक  अ्रवधि  तक  लाम्बा  रखी  भर

 कितनी  सिफारिशें  विभागों  द्वारा  अस्वीकार  की  गईं  तथा  किन  कारणों
 से  ?

 सन्तरी
 ४! हैँ  ato  :

 सिफारिशों को

 geuy

 2e4y  RR

 PEE  iy

 2EXY  Eo

 feXG  XE

 TExXE  हैं

 Rego  कट

 PERL  देदे

 rau  र

 ERY  2%

 REXE  fo

 र  ४19  द्

 १६५८५

 PEXE  नि

 eGo  a

 १६६१

 '9

 Fok  ॥
 सिफारिशों  तथा  उनके  स्वीकार  किये  जाने  के  कारणों  को  रद्  वाला

 विवरण
 संलग्न

 है
 ।  दिखाये  परिशिष्ट

 २,  अनुबन्ध  संख्या

 रथ

 मूल  wast  में
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 वरिष्ठ  कमेंट्री  परिषदें

 विद श्री प्र श्री  प्र०  चे  बुरा  :  क्या  स्वास्थ्य  मन्त्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 उनके  मंत्रालय  के  अन्तरगत  विभिन्न  विभागों  में  वरिष्ठ  कर्मचारी  परिषदों  की  स्थापना

 के  ्  उन  के  द्वारा  ast  वार  कितनी  सिफारिशें  की  गई

 उन  में  से  कितनी  कार्यान्वित  की  गई

 कितनी  सिफारिशें  एक  वर्ष  से  अधिक  समय  तक  लम्बित  रखी  शैर

 कितनी  सिफारिशें  झ्र स्वीकृत  की  गई  हैं  तथा  किन  कारणों  से
 ?

 स्वास्थ्य  मंत्री
 :  से  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है

 ।

 दिखाय  परिशिष्ट  २,  अनुबन्ध  संख्या  ३१]

 वरिष्ठ  कम संचार ों  परिषदें

 १३८४.  श्री  प्र०  चे
 क्या  सिचाई  तथा  विद्युत  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 उनके  मंत्रालय  के  श्रन्तगंत  विभिन्न  विभागों  में  वरिष्ठ  कर्मचारी  परिषदों
 की

 के  ग्  उन  के  द्वारा  वर्षवार  कितनी  सिफारिशें  की

 उन  में  से  कितनी  कार्यान्वित  की

 कितनी  सिफारिशें  एक  वर्ष  से  अधिक  अवधि  तक  लम्बित  रखी  कौर

 विभागों  द्वारा  कितनी  सिफारिशें  स्वीकृत  की  गईं  तथा  किन  कारणों  से  ?

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मनवरी  राज
 से

 विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है
 ।

 परिशिष्ट  २,  अनुबन्ध  संख्या  ३२]

 ates  कर्मचारी  परिषदें

 1३८४  श्री  प्र०  चं०  बरुआ  :  कया  रेलवे  मन्त्र  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उनके  मंत्रालय  के  अन्तरगत  विभागों  में  वरिष्ठ  कर्मचारी  परिषदों  की  स्थापना  के  म

 द्वारा  वर्ष  वार  कितनी  सिफारिशें  की

 उन  में  से  कितनी  कार्यान्वित  की

 कितनी  सिफारिशें  एक  वर्ष  से  अवधि  तक  लम्बित  रखी  शर

 कितनी  सिफारिशें  विभागों  द्वारा  भ्र स्वीकृत  की  गई  तथा  किन  कारणों  से  ?

 रेलवे  उपसन्त्री  सें०  :  से  अपेक्षित  वर्ष  वार  ५

 संलग्न  विवरण  में  दिये  गये  हैं  ।  कुल  १८४  में  से  ११  सिफारिशें  या  तो  प्रशासनिक  कारणों  से  ईस्वी  कार

 कर
 दी

 गईं  या  इस  कारण  कि  वे  नियमों  के  प्रतिकूल  पाई  गई  ।

 विवरण

 (*)  EXM  १६५६  १९५७  १६४५८  PEXE  eRe  FEZ  कुल

 र  v  १२  दे  ws  देदे  ७5  fcy

 |  है  उ  १२  ्र  रे  ङ्घ  द्र  प्

 |  4  रे  ई  2
 —  _

 अ नीम

 faa  अंग्रेजी  में
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 श्री  पर  |. (०  बरुआ  :  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 उनके  मंत्रालय  के  अन्तर्गत  विभागों  में  वरिष्ठ  कर्मचारी  परिषदों  की  स्थापना  के

 फरमां  उनके  द्वारा  वर्षवार  कितनी  सिफारिशें  की

 उनमें  से  कितनी  कार्यात्वित की

 कितनी  सिफारिशें  एक  वर्ष  से  अधिक  अवधि  तक  लंबित  रखी  ौर

 कितनी  सिफारिशें  अस्वीकृत  की  गई  तथा  उनके  क्या  कारण  थे  ?

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राज
 :  से

 सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 wat  का  उपयोग

 1३८७.  श्री  दो०  चं०  शर्मा  :
 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 पहली  आर  दूसरी  पंच  वर्षीय  योजनाओं  में  प्रत्येक  राज्य  में  तथा  अ्रखिल  भारतीय

 |  ह
 आधार  पर  चीनी  की  प्रति  व्यक्ति  कितनी  खपत  wiz

 प्रस्तावित  आवंटन  के  अनुसार  तीसरी  योजना  के  में  क्या  स्थिति  होगी
 ?

 fara  तथा  कृषि  उपमंत्री  श्र०  स०  पहली और  दूसरी

 पंच  वर्षीय  योजनाओं  में  अखिल  भारतीय  ares  पर  दानेदार  चीनी  की  शभ्रौसत  प्रति  व्यक्ति  खपत  का

 अनुमान  £.  ८  पौण्ड we  ११  पौण्ड  वार्षिक  है  ।  अनुमान  है  कि  तीसरी  योजना  बेअन्त  में

 यह  १३.  ६  पौण्ड  वार्षिक  हो  जायेगी
 ।  राज्यवार सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।  यह  याद  रखा  जाये

 कि

 यदि  गुड़  att  खंडसारी  को  गिना  जाये  ग्रामीण  जनता  द्वारा  चीनी  के  स्थान  पर  खाये  जाते

 प्रति  व्यक्ति  उपभोग  अधिक  होंगा  |

 अपमिश्रण

 aft  do  ०  चे  stat  :  कया  स्वास्थ्य  मंत्री  सह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  खाद्य  अपमिश्रण  को  रोकने  के  लिये  एक  केन्द्रीय  संगठन  स्थापित  करने

 का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  उसका  कया  व्योरा है  ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  wt  इस  समय  देव  में  खाद्य
 अपमिश्रण

 को  रोकने  के  लिये  एक  केन्द्रीय  संगठन  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नही  है  ।

 तथापि  सरकार  योजना  आयोग  द्वारा  नियुक्त  की  गई  एक  उपसमिति  की  इस  सिफारिश
 पर

 विचार

 कर  रही  है  कि  खाद्य  अपमिश्रण  अधिनियम  geuy  में  उपयुक्त  संशोधन  किया  जाये  ताकि
 केन्द्रीय

 a  गर  अधिनियम  को  लागू  करने  का  काम  अपने  हाथ  में  ले  सके
 ।

 द

 मूल
 अंग्रेजी  में
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 नांगल में  उर्वरकों के  न  उठाये  गये  स्टाक

 1३८८.  शो  | भ  फार्मा :  कया  खाद  तथा  कृषि  मंत्री
 यह  बताने

 कृपा

 करेंगे कि

 क्या  यह सही  है  कि  नांगल  उकेरा  फैक्टरी  में  उर्वरकों  के
 न

 उठाये  गये  भारी  स्टाक

 पड़े  श्र

 यदि  तो  उन  को  उठवाने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 मंत्री  उठ  ato  नहीं  से  लगभग  २  महीने  का

 उत्पादन  जमा  रखने  की  की  जाती  है  ।  स्टाक  हमेशा  संग्रह  करने  की  क्षमता  से  कम

 रहा  हैं
 |

 सवाल  पैदा  नहीं  होता  ।

 कन्ट्रोल  स्वास्थ्य  पहली  की  रचना

 1३६०.  श्री  वी०  शर्मा  :  क्या  स्वास्थ्य मंत्री  २५  १६६१  के  अतारांकित

 प्रशन  संख्या  ४७६  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  पदाली  की  स्थापना  के  बारे  में  कोई  निर्णय  किया

 चुका

 यदि  तो  उसका  ब्योरा  क्या  है
 ?

 स्वास्थ्य  मंत्री
 अभी  नहीं

 सवाल  पैदा  नहीं  होता ।

 डाक  तथा  तार  विभाग  ढारा  घन  क  भुगतान  में  विलम्ब

 1३६१.  श्री  दी०  चं०  शर्मा  :  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  उनका  ध्यान  दिनांक  २४
 १६६२  के  नई  दिल्‍ली  के  हिन्दुस्तान

 टाइम्स  में  प्रकाशित  हुए  समाचार  की  कौर  गया  हूं  कि  डाक  प्राधिकारियों ने  एक

 मृत  स्री  को  लिखा  हैं  कि  वह  दस  वर्ष  पहिले  रई  धनराशि  प्राप्त  कर  सकती

 यदि  तो  भुगतान  में  इस  असाधारण  विलम्ब  होने  के  क्या  कारण

 ऐसे  मामलों  को  रोकने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  या  की  जायेगी
 ?

 तथा  संचार  मंत्री  प०

 जमा  करने  वाल  की  मृत्यु  रे--  को  हुई थी  ।  राशि की  मांग  केवल

 १४-११-  १९४५  को  की  गई  ।  १४-१२-१९६१  तक  स्वीकृति  नहीं  दी  जा  सकी  क्योंकि  दावेदार

 सारे  संबंधित  कागज़  पेदा  न  कर  सका  था  ।

 उसके  संबंधियों  ने  दावेदार  की  मृत्यु  की  सूचना  उचित  डाक  प्राधिकारियों  को  नहीं  दी  ।

 मुत
 की  GTA

 ५२१९९२
 को  दावेदार  के  पति  के  नाम  में  स्वीकृति  दी

 गई  |
 ae

 faa  अंग्रेजी  में

 हेड  Ai)
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 मांग का  तुरन्त  भुगतान  करने के  झादेश  पहली  से  ही  हैं  प्रौढ़  इन  में मूल  करने

 की  सूचना  पाने  पर  उचित  कार्यवाही  की  जाती  है  ।

 दिल्‍ली  में श्रान्त्रशोध  रोग

 श्री  दी०  चे  :
 नया  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगें  कि  :

 av  ERS  में  दिल्‍ली  में  कितने  व्यक्तियों  को  आंत्रशोथ  रोग

 उपरोक्त  रोगियों  की  संख्या  वर्ष  १९६०  के  रोगियों  की
 संख्या  से कम  या

 और

 इसे  बढ़ने  से  रोकने  के  लिए  क्या  कार्यवाही की  गई  ह  ?

 मंत्री  शौर  १६६०  १६६१  में  दिल्ली  के

 छत  रोग  अस्पताल में  दाखिल  हुए  आंत्रशोथ  के  रोगियों  की  संख्या  निम्न  है

 १९६०  ERR

 भास

 ग  नेट

 Yo  fou

 मई  १६६

 aC  PVE

 जुलाई  ४३२  (४६

 45€  aey

 दे

 ye  दे

 २६  न

 29

 oe

 घाव  दिये  Gigét

 इस  रोग  से  बढ़ने  से  रोकने  के  लिए  निम्न  कार्यवाही  की  गई  है

 (१)  क्षेत्रों  में  काम  करने  वाले  स्वास्थ्य  क्मेंचारियों  को  पता  लगते  रोगियों  को

 नगरपालिका  की  एम्बुलेंस से  तत्काल  दिल्‍ली  के  छूत  रोग  झ्र स्प ताल  में  पहुंचाया

 गया  जहां  waar  के  रोगियों  को  दाखिल  करने  के  लिए  पर्याप्त  व्यवस्था  थी  ।

 (२)  प्रभावित  बस्तियों  की  पूर्ण  जांच  की  गई  ताकि  यदि  वहां  कौर  कोई  रोगी  हो  तो

 उसकी  पता  लग  जायें  ।
 ,

 मल  wait में
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 (३)  श्रान्क्रशोथ  हैजा  के  खिलाफ  महामारी  रोग  R5&o  के  उपबन्ध  संघ

 प्रशासित  दिल्‍ली  में  किये  गये
 ।

 (४)  १६६१  मध्य  तक  शिक्षित  चपरासियों सहित  डाक्टरों
 के  २१  दल

 कार्यो कर  रहे  थे
 ।  १६६१  में  9,89,.92% Dae and at | टीके  लगाये  गये  ।

 (५)  खाद्य  स्वच्छता  प्रवर्तन
 दलों  site  स्वच्छता  निरीक्षकों  द्वारा  सान  पान  की  गन्दी

 वस्तुओं  के  विक्रय  के  खिलाफ  गहन  कार्यवाही  की  गई  ।  उस  न  २,७६८  मन

 खाने  की  गन्दी  वस्तुयें  नष्ट  की  गईं  ।

 (६)  छत ग्रस्त  शादी  को  छूत  रहित  बनाने  का  आवश्यक  प्रबंध  किया  गया
 |

 उपाय  बढ़ायें  गये

 (७)  नगरपालिका  की  बस्तियों  से  यथाशीघ्र  प्रत्येक  प्रकार  की  गन्दगी  हटाने  का

 प्रबन्ध  किया  गया  ।

 (5)  रोग  के  फैलने  को  रोकने  के  लिए  पर्याप्त  प्रचार  किया  गया  ।

 (£)  नगरपालिका  द्वारा  दिये  जाने  वाले  पानी  की  स्वच्छता  पर  सावधानी  पुर्वक  ध्यान

 रखा  गया  ऐसा  करने  के  लिए  पानी  के  नमूने  लिये  गये  ।

 (१०)  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  पीने  के  पानी  के  कूचों  में  नियमित  रूप  से  क्लोरीन  डाली  गईं
 ।

 सरकारी  प्रकादानों  में  वनस्पति  के  विज्ञापन

 १३६३.  श्री  प्र
 ०  to  देव

 :
 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  १४  १९६१  के  तारांकित  प्रश्न

 संख्या  soy  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  अपने  प्रकाशनों  में  वनस्पति  के  विज्ञापन  प्रकाशित  न  करने  के  लिये  अपनी

 नीति  में  परिवर्तन  कर  लिया  है  जोकि  सरकार  की  घोषित  नीति  के  विरुद्ध  है  ;  site

 १९६०-६१  कौर  १६६१-६२  में  सारी  सरकारी  cara  में  ऐसे  विज्ञापनों  से  कितना

 धन  प्राप्त हुमा  है  ?

 fara तथा  क्वि  उपमंत्री  घ०  स०  :  वनस्पति  के  विज्ञापनों के  प्रकाशन

 के  बारे  में  सरकार  की  नीति  में  कोई  परिवर्तन  नहीं  हुआ  अर्थात्‌  नीति  यह  हैं  कि  ऐसे  विज्ञापनों के

 प्रकाशन  पर  कोई  शझ्रापत्ति  नहीं  है  ।

 PERL  में  वनस्पति  में  रंग  मिलाने  संबंधी  विज्ञापनों  से  लगभग  १,८५०  रु०  प्राप्त

 भीमकुण्ड  परियोजना

 कि

 wey.

 शी  बैल

 ao
 मलिक

 :
 क्या  सिचाई  atk  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 क्या  योजना  प्रयोग  ने  उड़ीसा  में  भीमकुण्ड  जलविद्युत  परियोजना  के  लिये  अनुमति

 दे  दी  है  ;

 यदि  तो  विमान  स्थिति  कया  है  ?

 मल  प्रंग्रेजी  में
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 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राज  :  भर

 भीमकुण्ड  परियोजना  की  उड़ीसा  सरकार  जांच  पड़ताल  कर  रही  है  ।  आदा  हैं  कि  जलाशय

 सर्वेक्षण  को  छोड़  कर  शेष  जांच  पड़ताल  Feqa  समाप्त  हो  जायेंगी
 ?

 नलकूपों  के  लिए  उड़ीसा  को  सहायता

 थी  थे०  चल  सलिक :  कया  खाद्य  तथा  क़षि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  १९६१-६२  में  नलकूप  खोदने  के  लिये  उड़ीसा  को  कोई  वित्तीय  सहायता  दी

 गई  है  :

 यदि  तो  कितनी  सहायता  दीं  गई  ;  शौर

 wa  तक  कितने  कुएं  खोदे  गये  हैं
 ?

 मंत्री  पं०  हा ०  :  कौर  केन्द्रीय  सरकार  ने  समूचे  रूप  में

 कृषि  क्षेत्र  की  योजनाओं  के  लिये  वित्तीय  सहायता  दी  है  ।  ERR ES  में  उड़ीसा  सरकार  ने

 परियोजना के  लिये  ५.  २५  लाख  रु०  नियत  किये  थे  ।

 जानकारी  राज्य  सरकार  से  प्राप्त  कीं  जा  रही  है  कौर  प्राप्त  होने  पर  पटल
 रख

 दी  जायेंगी ।

 वन  गवारा  देहरादून

 1३९६.  श्री  भक्त  दर्शन  :  व्या  are  तथा  कृषि  मंत्री  ७  १९६१  के  अतारांकित  प्रशन

 संख्या  १४६२  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  देहरादून  की  वन  गवेषणा  संस्था

 का  स्तर  एक  विश्वविद्यालय  तक  उन्नत  करने  के  बारे  में  क्या  निर्णय  किया  गया  है  ?

 कुर्सी  मंत्री  पीठ  ato  देशमुख  :  इस
 सम्बन्ध  में  कभी  कोई  निर्णय  नहीं

 किया
 गया

 ह् भ  ।

 नई  के  पास  यमुना  पर  दुसरा  पुल

 1३९६७.  श्री  भक्त  दर्शन
 :

 क्या  रेलवे  मंत्री  २६  १९६१  के  अतारांकित प्रश्न  संख्या

 २६६६  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  नई  दिल्‍ली  में  पुराने  किले  के  समीप

 यमुना  नदी  पर  रेल  के  दूसरे  पुल  के  निर्माण  में  सब  तक  कया  प्रगति  हुई  ह  उस  के  कब  तक  पुरा

 हो  जाने  की  है  ?

 रेलवे  उपमंत्री  (att  सें०
 :

 पुल  की  नींव  के  लिए  कुएं  बनाने  के  सम्बन्ध

 में  काम  हो  रहा  है  प्रौढ़  इस  में  a  तक  ३  प्रतिशत  प्रगति  ।  ast  के  सप्लाई  ate

 लगाने  का  ठेका  दिया  जा  चुका  है  |  मिट्टी  के  काम  और  गाइड-बंध  तथा  पहुंच-मार्ग  के  किनारों
 पर  पत्थर  की  भराई  का  ४०  प्रतिशत काम  हो  गया  है  ।  मंदि  wet  के  लिए  awa  पर  इस्पात

 मिल  तो  १६६४  तक  काम  पुरा  हो  जाने  की  संभावना  है  ।

 रेलगाड़ियों  में  डकैती  ste  हत्या  को  घटनायें

 1३६८.  श्री  विभूति  मिश्र
 :

 कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 रेल  गाड़ियों  में  ara  दिन  होने  वाली  डकैतियों  एवं  हत्यारों  को  रोकने  के  लिये  क्या

 सरकार  ने  कोई  योजना  बनाई  है  ;
 ——

 मूल  अंग्रेजी
 में
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 यदि  तो  उस  योजना  की  रूप-रेखा  क्या  है  ;

 (7)  साल  में  औसतन  कितनी  डकैतियां  हत्या यें  होती  हैं  ?

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज  :  ate  व्यवस्था  कायम

 रखने  भर  रेल  गाड़ियों  में  अपराध  रोकने  की  जिम्मेदारी  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  की  है  ।

 चलती-गाड़ियों  में  साल  में  औसतन  ६  से  ले  कर  ८  यात्रियों  की  हत्या  कौर  १५१

 लट-मार  कीਂ  घटनायें  होती  जिन  में  एक  या  दो  डकैतियां  शामिल  हैं  ।

 एयर  इंडिया  इंटरनेशनल  क  विज्ञापन

 Ree.  श्री  विभूति  मिश्र  :  an  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  एयर  इंडिया  इंटरनेशनल  ने  बम्बई  में  विज्ञापन  करने  के  लिये

 चुनावों  के  समय  श्री  मेनन  कौर  श्री  कृपालानी  की  छोटी  छोटी  मुनियों  का  उपयोग  किया  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  इस  कायें  को  भ्रनुचित  समझती  ;  कौर

 (1)  यदि  तो  इस  विषय  में  क्या  कार्यवाही  की  गई
 ?

 सैनिक  उड्ड्यन  उपमंत्री  :  एयर  इण्डिया  इन्टरनेशनल

 ने  बतलाया  हैं  कि  उन  के  पब्लिसिटी
 मेंट

 ने  केम्प्स  पर  एक  पाड़  खड़ी  की  थी  जिस  में

 दौड़  की  eats  की  जगह  पर  दो  शकलें  दिखलाई  गई  थीं  ;  उन  में  एक  शक्ल  श्री  कृष्ण  मेनन से

 कौर  दूसरी  श्री  कृपा लानी  से  मिलती  जुलती  थी  ।  उन  शकलों  के  साथ  यह  मज़मून  था  कि  दोनों

 अव्वल  नहीं  प्रा  सकते  इसलिये  एक  कम  ख़र्चे  से  तेज  सकते

 गौर  जैसे  ही  उन  के  जनरल  मैनेजर  ने  पाड़  को  उन्हों  ने  उसे  से  हटाने  का

 हुक्म  जारी  कर  दिया  ।  कारपोरेशन  के  मैनेजमेंट  ने  भी  हिदायतें  जारी  कर  दी  हैं  कि  श्नायन्दा  इस

 तरह  के  पोस्टर  नहीं  लगाये  जाने  चाहियें  ।

 दिल्लो  से  रक् सील  तक  राष्ट्रीय  राज मागं

 ४००.
 श्री  विभूति  मिश्र

 :
 क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 दिल्‍ली  से  रक्सौल  तक  जो  राष्ट्रीय  राजमार्ग  बन  रहा  है  उस  में  कितना  काम  बाकी

 श्र

 यह  राजमार्गो  कब  तक  बन  कर  तैयार  हो  जायेगा  ?

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  शर

 रक्सौल  के  बीच  कोई  सीधा  राष्ट्रीय  राजमार्ग  नहीं  है  ।  फिर  राष्ट्रीय  राज मा गे  संख्या  २४,

 २८
 और

 र८-ए
 को  सिला  कर  एक  मार्ग

 मूल  अंग्रेज़ी में



 दे  लिखित  उत्तर  २८  १९६२

 पिपरा  और  मोतीहारी  होते  हुए  को  रक्सौल  से  मिलाता  है  ।  इन  राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  बाकी

 निर्माण  कार्य  इस  प्रकार  है  —

 सड़क  निर्माण

 राष्टीय  राज

 माग  सख्या  शव  काय  विंमान  स्थिति

 (%)  (2)  (3)

 २८  कंकर  बिछे  हुए  कसिया-तमोली भाग  १६.  १४  लाख  रुपये
 का  तखमीना

 (१६  को  ऊंचा  करना  ।  किया  गया  है  ate  काम  जारी  है  ।

 २८  तमकोही  पिपरा  के  बीच  की  छूटी  १६६०-६१  में
 इस  छटी  हुई  सड़क  के

 हुई  सड़क  का  निर्माण  (५४  मील  )  निर्माण  के  लिये  go,  ८६  लाख  रुपये

 का  तरू मीना  मंजूर  किया  गया  है  ।

 तीसरी  पंचवर्षीय  प्रायोजना  में

 गढ़  श्र  पिपरा  के  बीच  (¥x  में

 are  पार  पुलिया  व  नालियां  बनाने

 के  लियें  bo  लाख  रुपये  की  व्यवस्थ

 भी  की  गयी  है  ।

 पुलों का  निर्माण

 ्  रास गंगा नदी  पर  पुल  इस  स्थान  पर  पहले  से  ही  सड़क  व  रेल  का

 एक  मिलाजुला  पुल  बना  हुम  है  ।  यहां

 पर  पीपों  के  एक  पुल  को  बनाने  के  लियें

 १२-३-६२  को  ५,  ६४५  लाख  रुपये  का

 अनुमानित व्यय  मंजूर  किया  गया

 २८  अयोध्या में  सरयू  नदी  पर  पुल  इस  स्थान पर  $2%.50  लाख  रुपये  के

 अनुमानित लागत  के  एक  पुल  का  निर्माण

 धन्व  मंजूर  किया  गया  ate  काम  जारी

 हैं  ।

 Qc  गोरखपुर में  राप्ती  नदी  पर  पुल  इस  स्थान  पर  ४१.  ४३  लाख  रुपये के
 मानित  लागत  के  एक  पुल  का  निर्माण

 कार्य  मंजूर  किया  गया  है  और  काम

 जारी है  ।

 नप  डुमरिया घाट  में  गंडक  नदी  पर  पुल  इस  पुल  का  निर्माण  कार्य  धनाभाव  के  कारण

 मंजूर  नहीं  किया  जा  सका  किन्तु  यहां

 सर्वेक्षण  ग्राही  किया  जा  रहा  है  ॥

 yee  सिक रहना नदी  शौर  किलावे  नाले  पर  १३.१२  लाख  रुपये  की  कुल  अनुमानित

 पुल  |
 लागत  से  इन  पुलों  का  निर्माण  कार्य
 १९५७  में  मंजूर  किया  गया  था

 ।  इन

 पुलों  पर  भ्रधिकांश  निर्माण  कार्य  हो

 चुका
 है

 ।
 a  म
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 जो  निर्माण  कार्य  पहले  से  ही  मंजूर  किये  जा  चुके  हैं  उन  के  चालू  पंचवर्षीय  झ्ायोजनां  के

 पन्त  तक  पूरे  होने  की  संभावना  है  ।

 प्रधान  मंत्री  की  चुनाव  सभा यें

 केन्ट
 att  बलराज  ्

 श्री  प्रापर  :

 स्वास्थ्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  नई  दिल्‍ली  नगरपालिका  निगम  ने
 उन

 चुनाव  सितारों  का  प्रबन्ध

 किया  था  जिनमें  श्री  जवाहरलाल  नेहरू  ने  नई  दिल्‍ली  में  २२  १९६२ को  भाषण  दिये थे  ;

 क्या  इसके  लिये  कांग्रेस  संघ  ने  नई  दिल्ली  नगरपालिका को  कोई  भुगतान  किया

 यदि  हा  तो  उसका  क्या  ब्यौरा  है
 ?

 पं स्वास्थ्य  मंत्री  :  नहीं  ।  नई  दिल्‍ली  नगरपालिका ने  भीड़  को

 रोकने के  लिये  लोहे  के  नल  लगायें  थे  ।  यह  काम  नगरपालिका  पुलिस  के  कहने पर  सभी
 प्रतिष्ठित

 के  लिये  करती  है  ।

 (7)  उत्पन्न  नहीं  होतें  ।

 रेलवे  के  यात्री  किराया  ait  भाड़े  की  दरें

 ों  साधन  गुप्त

 Por.  aft  तंगा मणि

 at  वॉरियर

 क्या  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 कया  यात्री  किराये  और  वस्तु  भाड़ा  की  दरों  में  वृद्धि  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार
 वा

 रेलवे  बोड़  के  विचाराधीन है  ;

 यदि  तो  प्रस्ताव  कया  है  ;  शौर

 बढ़ी  हुई  दरों  को  कब  से  लागू  किया  जायेगा
 ?

 रेलवे  उपमंत्री  सें०  ठ  :  से  राय-व्यस्क  से  सभ्बन्धित

 बातों  को  घ्यान  में  रख  कर  वर्तमान  सरकार  जानकारी  देने  में  असमर्थ  है  कि  रेलवे  का  यात्री

 किराया  att  वस्तु  भाड़ा  बढ़ाने  का  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  है  था  नहीं  ।

 कृषि  ऋण  बेक

 1४०३.  शो  रामकृष्ण  गुप्त :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताते  की  की  कृपा
 करेंगे

 कि  :

 क्या  एक  कृषि  ऋण  बैंक  स्थापित  करने  के  प्रस्ताव  पर  बिचार  कर  लिया  है
 ;  घौर

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  ?

 मंत्री  पृ०  नाठ  पौर  इससे  यह  स्पष्ट  नहीं  हुआ  है  कि

 का माननीय  सदस्य  किसानों
 की

 कम  अवधि  तथा  मध्यम  अवधि  की  श्रावश्कताओं  को  पूरा  कर
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 कोई  सहकारी  बैंक  क  का  उल्लेख  कर  रहे  हैं  श्रद्वा  किसानों  की  लम्बी  अवधि  को  झ्रावस्यकताश्रों

 को  पूरा  करने  के  लिये  वित्त  विकास  निगम  का  उल्लेख  कर  रहे  हैं  ।  यदि  प्रशन  पहली  बात  के  बारे

 में  हें  तो  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्री  उसका  उत्तर  २४  फरवरी  १९६१  के  तारांकित

 अइन संख्या  २८४  के  उत्तर  में  दे  चुके  हैं
 ।

 यदि  प्रदान  दूसरी  बात
 के

 बारे  में  है  तो  मामले  पर  वित्त

 लय  art  में  विचार  किया  जा  रहा  है  |

 माहो  बांध

 है
 o¥,  थी  भोगो  भाई

 :
 क्या  सिचाई  ate  विद्युत  मन्त्री  यह  बताने

 को
 कृपा  करेंगे  कि

 :

 माही  बागड़ा  बजाज  बांधने  का  काम  कब  तक  आरम्भ  शर

 इस  बांघ  से  सिचाई कब  शुरू  होगी
 ?

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  राज  :  बांध  का

 स्थल  बिगडा  से  हटा  कर  बोरखेरा  को  कर  दिया  गया  यह  बागडा  से  एक  मील  नीचे  की

 आर  है  ।  इस  परियोजना  के  पानी  के  डूब  जाने  वाली  जमीन  के  बारे

 मध्य  प्रदेश  और  गुजरात  की  सरकारों  की  स्वीकृति  भ्र भी  मिलनी  बाकी  है  ।  अभी  परियोजना

 निर्माण  के  लिए  स्वीकृत  नहीं  की  गई  |  चूंकि  राजस्थान  इस  परियोजना  के  निर्माण  के  लिए

 जिम्मेदार  इसलिये  इस  यह  सुझा  सकना  सम्भव  नहीं  है  कि  इस  परियोजना  के  निर्माण  का

 काम  कब  शुरू  होगा  ।

 इस  परियोजना  के  चालू  होने  के  छठे  साल  में  सिचाई  के  शुरू  हो  जाते  की  सम्भावना

 रतलाम-बांसवाड़ा  रेलवे  लाइन

 Yo.  mt  भोगो  भाई  :  क्या  लबे  मन्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 (#)  रतलाम  से  बांसवाड़ा  डूंगरपुर  रेलवे  लाइन  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  शामिल

 कर  ली  गयी

 यदि  तो  इस  पर  काम  कब  aa  होगा  ?

 रेलवे  उपमंत्री  सें०  चल  :  जी  नहीं  ।

 सवाल  नहीं  उठता  |

 बीकानेर  नगर  में  रेलवे  के  ऊपरी  पुल

 1४०६.  श्री कर्णों
 सिंहजी

 :
 क्या  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  स्वीकृत  योजना  के

 चक  बीकानेर  नगर  की  दो  रेलवे  क्रासिंग  पर  ऊपरी  पुल  बनाने  का  काम  कब  शुरू  हो  जायेगा

 क्योंकि  जनता  को  वहां  पर  वड़ा  कष्ट  हो  रहा  है
 ?

 रेलवे  उपमंत्री  स०  थें०  राज्य  सरकार  ने  अपने  व्यय  पर  tat  सीमा

 से  बाहर  श्रावक  भूमि  इन  पुलों  के  निर्माण  के  लिये  अजित  कर  ली  है  ।  उत्तर  रेलवे  के  १६६२-६३

 के  रेलवे  निर्माण  कार्यक्रम  में  इन  पुलों  के  लिये  व्यवस्था  कर  ली  गई
 है  तथा  योजना

 प्राक्कलन

 द  प्र  में
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 राज्य  सरकार  के  परामर्श  से  बनाये  जा  रहे  हैं  ।  ज्यूं  ही  राजस्थान  पुल  तक  पहुंचने  वाले

 मार्गों  के  लिय  आवश्यक  भूमि  दे  देगी  निर्माण  कार्य  प्रारम्भ  कर  दिया  जायेगा  |

 चुरू  से  नोहर  तक  रेलवे  लाइन

 1४०७.  कर्णों  साहूजी
 :

 क्या  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  तारा  नगर  होती  हुई  चुरू  से  नोहर  तक  रेलवे  लाइन  बिछाने  का  कोई  प्रस्ताव  है

 क्योंकि  ऐसा  करने  से  उस  क्षेत्र  की  जनता  को  बहुत  सुविधायें  मिल  जायेंगी  a  इस  क्षेत्र  के

 व्यापार  हो  कौर

 यदि  तो  सरकार  का  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है
 ?

 उपमंत्री  सें०  वें ०  :
 जी  नही ं।

 सुरतपुड़ा  होकर  मीटर  लाइन  की  रेलवे  लाइन  चुरू  कौर  नोहर  तक  बना  दी  गई  है  ।

 इस  क्षेत्र  के  निवासियों  को  ate  सुविधायें  देनें  की  व्यवस्था  करने  के  लिये  सड़क  परिवहन  का

 क्रिस  करना  ठीक  रहेगा  ।  क्योंकि  सड़क  राज्य  का  विषम  है  इसलिये  इसके  बारे  में  एक  सरकार

 से  बातचीत  की  जानी  चाहिये  |

 रेलवे  द्वारा  रही  लोहे  का  बेचा  जाता

 रघुनाथ  fag
 :

 श्री  स०  Wo  सामन्त :

 पर्द
 ०८,  की  सुबोध  :

 sto  पशुपति  मंडल  :

 क्या  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 १६५५ से  १९६१  तक  सार्वजनिक  टेंडरों  के  द्वारा  रेलवे  ने  कितना  रही  लोहा

 बेचा  तथा  उससे  कितने  राजस्व
 की

 राय  हुई  ;

 PERN a से  १९६१  के  वर्षों  में  लोहा  तथा  इस्पात  नियन्त्रक  के  आदेश  पर  देश  में

 का  इस्तेमाल  करने  वालों  को  कितने  का  वितरण  किया  गया  कौर

 geuy से  १६६१  के  वर्षों  में  रेलवे  स्टोर  के  निर्माण  के  लियें  रेलवे  asa  तथा

 गैर  सरकारी  क्षेत्रों  की  फाउण्डियों  में  कितना  रेलवे  दही  गलाया  गया  था  |

 रेलवे  उपमंत्री  सें०  वें
 ०

 :

 (2)  मात्रा  १६,५००  टन  )

 (२)  राजस्व की  a  ३४  लाख  रुपये
 )

 Y,oX,eo0  टन
 )

 (१)  रेलवे  वर्कशापों में  R,Yv e000  टन  (घ्रतु मानत: ) ष्ा

 (२)  गैर  सरकारी  फाउण्डियों  में  र,३े£,७००  टन  )

 नोट:--यह  झ्रांकड़े  १-४-५५
 से

 ३१-३-६१  तक
 ने  हैं  ।
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 चेचक  के  टीक  का  रूस  उपहार

 रज  इन्द्रजीत  गुप्त
 1४०९

 wat  कुर्सी :

 क्या  स्वास्थ्य  मन्त्री  १७  १९६१  के  अतारांकित प्रत  संख्या  १४०१५ के  उत्तर  के

 सम्बन्ध  में  यह  3.0  की  कृपा  करेंगे  कि

 रूप  सरकार  हारा  दिए  गए  Koo  लाख  आदमियों के  लिये  चेचक  के  टीके  भारत  में

 कब  तक  जाने  की  आशा  और

 टीके  का  भण्डार  वितरण  करने  तथा  इसके  इस्तमाल  की  व्यवस्था  की

 गईं  है
 ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  रूस  सरकार  ने  २५०  झ्रादमियों को  दिये  जाने

 के  लिये  सूखा  टीका  झाठ  किस्तों  में  १९६२  से  भारत  को  मुफ्त  देना
 स्वीकार

 कर  लिया है
 ।

 जनवरी-फरवरी  १९६९  में  लगभग  २४५०  लाख  २३  हजार  भ्रांतियों  के  लिए  मिल  गया  है

 टीका  दिल्‍ली  में  श्री  गया  है
 ।

 जहां  से  मद्रास  तथा  करनाल  के

 कारी  चिकित्सा  भांडार  feat  को  भेजा  गया  है  और  डायरेक्टोरेट  जनरल  हैल्थ  सर्विसेज  के

 आदेशों  के  अनसार  राज्य  सरकारें/प्रशासन  ढारा  वितरित  किया  जा  रहा  है  ।

 डिब्रूगढ़  तथा  कलकत्ते  के  बीच  टेलीग्राफ  तथा  टेलोप्रिटर  सम्यक

 PEO.  शो  चे  बदला  :  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  डिब्रूगढ़  मुख्य-कार्यालय तथा  कलकत्ता  के  बीच  केवल  गोहाटी  होकर ही  टेलीग्राफ

 तथा  टेलीप्रिंटर  सम्पर्क  है  तथा  सीधा  सम्पकं  नहीं  है

 यदि
 तो

 टेलीग्राफ  तथा  टेलीप्रिंटर  सन्देश  गोहाटी  होकर  जाने  में  बहुत  विलम्ब

 हो  जाता  पौर

 (7)
 कया  सरकार  का  विचार  इस  कठिनाई  को  समाप्त  करके  डिब्रूगढ़  तथा  कलकत्ता  के  बीच

 सीधी  टेलीप्रिंटर/टेलीग्राफ सेवा  बनाने  का  है  ?

 परिवहन तथा  संचार  मंत्री
 उठ

 :  जी  नही ं।

 गोहाटी  होकर  जाने  के  कारण  तार  पहुंचने  में  विलम्ब नहीं  होता  परन्तु

 कभी  कभी  संचार  लाइनों  में  बाधा  होने  के  कारण  विलम्ब  हो  जाता  है  ।

 जी  नहीं  ।  इतना  यातायात  नहीं  है  कि  सीधा  सकट  बनाया  जाये  ।

 पंचकुई  रोड़  पर  पूर्व  निमित  gerd

 1४११.  थी  बलराज  मधोक
 :  कया  स्वास्थ्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पंचकुई  नई  दिल्‍ली  पर  कितनी  पूर्व  निर्मित  दूकानें

 मूल  अंग्रेजी  में
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 इनमें  से  कितनी  दिल्‍ली  नगर  निगम  के  क्षे  में  हैं तथा  नई  दिल्‍ली  नगर

 पालिका  केਂ  क्षेत्राधिकार में  कितनी  हैं  ।

 क्या  इन जवानो ंके  आतंकियों के  लिये  अलग  बाजार  बनाने  की  कोई  योजना
 कौर

 यदि  तो  उसका  व्यौरा  कया  है  ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  :  नई  दिल्ली  नगर  पालिका  के

 शिकार  में  gf  ।  दिल्‍ली  नगर  निगम  के  क्षेत्राधिकार  के  घिन  की  दूकानों  की  जानकारी
 उपलब्ध

 होनें  पर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेंगी  ।

 जी  नहीं  ।

 (7)  प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 नई  दिल्‍ली  में  पुर्व  निमित  दुकानें

 1४१२.  श्री  बलराज  सधो क्त
 :

 क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 नई  दिल्‍ली  मे  अरविन  रोड  तथा  कनाट  सर्कस  की  बाहरी  परिधि  पर  क्रमशः

 कितने  पूर्वे-निमित  दुकाने हैं

 क्या  यह सच  हैं  कि
 ये  स्टाल  जितनी  के  लिये  बनाये  गयें  थे  वह  समाप्त

 हो  चूंकि  हैं  मौर  बे  neva  अवस्था  में  है

 यदि  तो  क्या  इन  स्टालों  के  मालिकों  को  कहीं  ak  दूकानें  देने  के  लिये

 कोई  योजना  बनाई  गई  है  ;  झर

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  ?

 स्वास्थ्य  मंत्री
 :  परवीन  रोड  पर  ch §  भ्र ौर  कनाट  सकते  में

 ११६  स्टाल  हैं  ।

 ये  स्टाल  जितनी  अवधि  के  लिये  बनाये  गये  थे  वह  समाप्त  हो  चुकी  हैं  किन्तु

 क. उन्हें भ्रब  भी  काम  में  लायाजा  सकता  है  ;

 भाग  के  उत्तर  में  दिये  गये  कारण  से  ऐसी  कोई  योजना  नहीं
 ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 को  फालतू  चीनी  का  निर्यात

 1४ १३.  श्री  रामकृष्ण गुप्त  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि

 कया
 यह  सच

 हैकि  भारत  ने  water
 को  सुझाव दिया  है  कि  अमरीका से  फालतू

 कृषि  उपज  के  बदले  वह  भ्रमरी का  को  फालतू  चीनी  का  निर्यात  करने  के  लिये  तैयार  है  ;
 शौर

 यदि
 तो

 इस  सम्बन्ध  में  कोई  करार  किया  गया  है  तो  उसका  ब्यौरा  क्या

 है
 a  एट

 मूल  अंग्रेजी  में
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 fare  तथा  कृषि  उपमंत्री  श्र०  म०  :  जी  हवा  ।

 प्रभो  कोई  करार  नहीं  किया  गया  है  ।

 पूर्वोत्तर  रेलवे  में  yo  एस०  fo  का  चुनाव

 ¥e¥  थी  म०  नाठ  fag  :
 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 पूर्वोत्तर  रेलवे  में  रेलवे  बोर्ड  के  लिखित  area  के  विरूद्ध  वर्ष  के  भीतर  दो

 बार  चुनाव  ale  बिठा कर  Yo  एम०  ई०  की  जगहों के  लिये  तालिका  बनाने  की  क्या

 प्रा वश्य कता  है

 कया  agaa  हैं  कि  पिछली  बार  जब  चुनाव  बोड़ें  बिठाया  गया  था  तब  सब

 वरिष्ठ  व्यक्ति  बुलाये  गये  परन्तु  श्नावइ्यकता से  कम  लोग  लिये  गये

 चूंकि  कोई  व्यक्ति  बिना  विशेष छंट  का  अधिकार  प्राप्त  किये  एक  वर्ष  मैँ  एक

 से  अधिक  बार  चुनाव  मैं  भाग  नहीं ले  इसलिये  क्या ऐसे  जूनियर  व्यक्तियों  कोही  जो

 नहीं  बुलाये  जाते  भ्रम  बुला  कर  पद  के  लियें  तालिका बनाया  जा  रही  है  ;  कौर

 क्या  छोड़े  गयें  वरिष्ठ  व्यक्तियों  को  इस  वर्ष  के  भीतर ही  दुबारा  नियुक्त  किये
 गये  चुनाव  ate  के  सामने  war  मे  भाग  लेने  के  लिये  बलाया  जायेगा

 ?

 रेलवे  उपमंत्री  स०  वें
 ०  राम स्वामी  are  ५  व्यक्तियों का  पैनल

 बनाने  के  लिये  PERL  में  सहायक  मेकेनिकल  इंजीनियरों  का  एक  चुनाव  हुआ  था ।

 वरिष्ठता  के  क्रम  में  २४  कर्मचारियों  को  चुनाव  के  लिए  बलाया  गया  था  ।  इनमें  से  ६

 नें  चुनाव  में  शमिल  होने  से  इंकार  कर  दिया  ate  १५  पास  न  हो  सके  ।  इसलिए  केवल  ३  का  पैनल

 बनाया  जा  सका  जबकि  म्रावश्यकता  ५  की  थी
 |  दो  कारणों  से  एक  पौ  चुनाव  करना  आवश्यक

 हो  गया  हैं  ;  एक  तो  यह  कि  १९६१  कें  चुनाव  में  पर्याप्त  संख्या  में  कर्मचारी  पेनल

 पर  न  रखें  जा  सके  शीघ्र  हो  कुछ  नया  जगहें  भी  मंजूर  होने  की  सम्भावना  हैं  ।

 नये  चुनाव  की  तारीख  अभी  नियत  नहीं  की  गयी  हैं  ।  फिर  एक  वर्ष  में  चुनाव

 करना  रेलवे  बोड़ें  द्वारा  जारी  किये  गये  किसी  आदेश  से  नहीं  है  ।

 प्रस्तावित  चुनाव  के  लिए  उम्मीदवारों  को  उनकी  वरिष्ठता  के  क्रम  में  बलाया

 जायगा

 (a)  किसी  वरिष्ठ  कर्मचारी  को  चुनाव  मे  शामिल  न  किये  जाने  का  सवाल  नहीं

 |

 श्रान्त  प्रदेश  को  जल-वियात  परियोजना

 1४१५.  शो  कृष्ण  क्या  सिंचाई  ale  विशाल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 निम्नलिखित  परियोजनाओं  की  मंजूरी  के  बारे  मैं  अब  तक  व्या  प्रगति  हुई  है
 :--

 (%)  वंश धारा

 (2)  पोचमपाद

 (3)  श्री  सलम  जल-विद्युत  कौर

 weet  प्रदेश  की
 नीलेश  विद्युत  परियोजना

 ?

 _....  कमूलझंग्रेजी  में
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 तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राजबहादुर  )
 :  निम्नलिखित

 wat  के  सम्बन्ध मे  स्थिति  इस  प्रकार हैं

 (१)  बंजारा  परियोजना  केन्द्रीय  जल  और  fara  आयोग  इस  परियोजना  की

 जांच  कर  *रहा हैं  ।

 (२)  पोचमपाद  परियोजना  :  आधार  प्रदेश  सरकार  से  कहां  गया  हैं  कि  वह  नदी
 के

 बहाव  के  बारे  में  एक  स्वयंपूर्ण  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करने  के  लिये  कहा  गया  हैं
 ।

 (३)  श्रीसैलम  जल  विद्युत  परियोजना :  tala जल  च  आयोग  इक

 परियोजना की  जांच  कर  रहा

 (४)  ऊपर  facie  विद्युत  परियोजना  :  इस  परियोजना का  पहला  चरण  पुरा  किया

 जा  रहा है  ।  परियोजना का  दूसरा  चरण  उड़ीसा  की  बालीमेला विद्युत्‌  परियोजना

 से  सम्बन्धित  हैं  और  शहरी  ल् ज निणय  किया  जाना  हैं  |

 झान  प्रदेश  में  बस  परिवहन

 1४१६.  थ्रो  साठ  | ह  कृष्णराव  :
 क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगें कि

 meer  प्रदेश  में  बस  परिवहन  के  राष्ट्रीयकरण  मैं  अब  तक  क्या  प्रगति  हुई
 और

 इस  राष्ट्रीयकरण  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  ने  क्या  सहायता  दी  हैं
 ?

 तथा  संचार मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  राज
 :  बान

 प्रदेश  के

 बीस  में  से  बारह  जिलों  मे  राष्ट्रीयकृत  बस  सेवायें  चल  रही  हैं  ।  राज्य  के  बचे  हुए  भाग  में

 करण  करने  के  लिये  एक  क्रमबद्ध  कार्यक्रम  बनाया  गया  है  आशा  हैं  कि  तीसरी  योजनावधिः

 की  समाप्ति तक  पूरे  राज्य  मैँ  बस  परिवहन  राष्ट्रीयकरण  हो  जायेगा ।

 are  प्रदेश  में  सड़क  परिवहन के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  ने  कोई  विशिष्ट  सहायत

 नहीं  दी
 है  ।  किन्तु  रेलवे  मंत्रालय  झांक  प्रदेश  राज्य  सड़क  परिवहन  कारपोरेशन

 को
 उसकी  पूंजी

 २४  प्रतिशत  अंशदान  दे  रहा  है  ।  मंत्रालय ने  २१  १९६२  तक  कारपोरेशन को  अंशदान  के

 रूप  मे  १२६  ५४  लाख  रुपये  दिये  हैं  ।

 मसुलौपट्रम

 fers.  श्री  मं०  Fo  कृष्णराव  :  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्रो  यह  बताने  की

 करेंगे कि  :

 क्या  भारत  सरकार  ने  मसुलीपट्ट मु  पत्तन  का  विकास  कर  उसे  एक  मध्यम  पत्तन  बनाने

 के  बारे  में  कोई  निर्णय  किया  कौर

 यदि  तो  मसुलीपट्टम्‌  पत्तन  के  विकास  के  लियें  सरकार  ने  क्या  कदम  उठायें  हैं  ?

 परिवहन  तथा  संवार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राज  :
 वसूली  पलामू

 पत्तन  को  पहले  हो  एक  मध्यम  पतन  के  रूप  में  काम  में  लाया  जा  रहा  है  ।

 मसुलीपट्टम्‌  में  नहर  को  पक्का  करने  के  जिस  में  मिट्टी  के  ara  के

 श्र  रेत  डालने  के  गड्ढ़े  को  पक्का  करने  का  उपबन्ध  सम्मिलित  परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय

 की  तीसरा  पंचवर्षीय प्रयोजन  केਂ  भौतिक  विकास  कार्यक्रम
 में

 १५  लाख  रुपये  रखे
 गये  हैं

 ।

 मूल  अंग्रेजी  मैं
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 विजयवाड़ा  से  हैदराबाद  तक  चीन  सेवा

 1४१८.  श्री  सं०  do  कृष्णराव  :  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  भारत  सरकार  ने  विजयवाड़ा  से  हैदराबाद  तक  विमान  सेवा  पुनः  शुरू  करने  के

 लिये  कोई  कदम  उठाये

 (a)  यदि  तो  यह  सेवा  कब  शुरू  होगी
 ?

 उदयन  उपमंत्री  :  शौर  इंडियन  एयरलाइन  १

 कारपोरेशन  इस  सेवा  को  शुरू  करने  की  संभावना  की  न्नान्घ्न  प्रदेश  सरकार  की  सहायता  से  चांज

 कर  रही हँ  ।

 गुजरात  में  टिड्डियों  से  फसल  को  नफसान भक

 1४१६.  श्री  पु०  ठ  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  टिड्डियों ई

 के  झाकड़ी  के  फलस्वरूप  गुजरात  राज्य  के  मेहसाना  जिले  मे  फसल  को  कितना  नुकसान  पहुंचा  पौर

 किसानों  को  मुआवजा  देने  के  लिये  क्या  कदम  उठायें  गये  हैं  ?

 fata  मंत्री  पं०  ato  :  राज्य  सरकार  से  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है

 यथासमय  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेंगी  |

 भारत  में  मानसिक  रोगों  का  आपात

 1४२०.  श्री  श्र०  म्‌०  तारिक  :
 क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  भारत  के  कुछ  राज्यों  में  मानसिक  रोगों  के  मामले  वृद्धि  पर

 {a)  यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया

 क्या  सरकार  ने  इस  वृद्धि  के  कारणों  का  पता  लगाया  है  गौर  स्थिति  के  सुधार  हेतु

 संभाव्य  उपायों  पर  विचार  किया  ak

 यदि  हां  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  हे  ?

 स्वास्थ्य  मंत्री
 चूंकि  मानसिक  रोगों  या  मासिक  विकृतियों केਂ

 आपात  के  बारे  में  कोई  सर्वक्षण  नहीं  किया  गया  हू  इसलिये  यह  बताना  संभव  नहीं  कि  पागलपन  के

 मामले  बढ़ें  हैं  या  चट  हैं  ।

 से  wet  उत्पन्न नहीं  होते

 सहस्वनों  परियोजना

 14442.0  श्री  पु०  अ  कया  सिचाई  site  |1-- 13 |  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 गुजरात  राज्य  में  सरस्वती  परियोजना  के  कार्यान्वयन  में  क्या  प्रगति  हुई

 यदि  कोई  प्रगति  नहीं  तो  इसके  कारण हैं  ?

 तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राज  इस  परियोजना

 के  प्रारंभिक काम  किये  जा  रहे  हैं  ।

 (=)
 प्रशन  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 मूल  aaa  में
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 के  काश्तकारों  को  पति  रिक्त  मूल्य  दिया  जाना

 CQ.  भो  खुश वक्त  राय  :  क्या  खास  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगें किः

 क्या  यह  सच  है  कि  aa
 के  काश्तकारों  को  झ्र ति रिक्त  मूल्य  देने  का  प्रश्न  जो  प्रफुल्ल

 आयोग  के  ae  किया  गया  था  उसका  प्रतिवेदन  सरकार  के  पास  झा  गया

 उक्त  प्रतिवेदन  को  मुख्य-मुख्य  सिफारिशें
 कया  हैं  पौर  उनमें  से  कितनी  सरकार  ने

 मान  ली  कौर

 क्या  उक्त  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखी  जायेगी  ?

 खाद्य  तथा  कृषि  उपमंत्री  म०  :  जी  हां

 आयोग  की  सिफारिशें  विचाराधीन

 झ्रायोग  के  प्रतिवेदन  की  oar  की  सिफारिशों  को  जांच  ate  उन  पर  निर्णय

 लेने  के  उपरान्त  सभा  पटल  पर  रखी  जायेंगी  ।

 गोहाना  से  पानीपत  तक  रेल-माने

 1४२३.  श्री  राम  गरीब  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 गोहाना-पानीपत  रेलमार्ग  कब  तक  पूरा  हो  आर

 यदि यह  रेलमार्ग  अभी  बना  नहीं  होते  विलम्ब  केन्या  कारण  हैं
 ?

 उपमंत्री  सें०  | हन  :  प्र  .  गोहाना-पानीपत  रेल मागं

 जो  उखाड़  गई  पुननिर्माण  योजना  आयोग  दारा  प्रकाशित  रेलवे
 की

 तीसरी

 पंचवर्षीय  योजना  में  सम्मिलित  नहीं  है  ।

 दिल्‍लों-श्रम्बाला  रेल  लाइन

 Fee.  को  राम  गरोब  :  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  दिल्‍ली  से अम्बाला  तक  रेल  लाइन को  दोहरा  किया

 यदि  तो  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेलवे  उपमंत्री  (sit Ho Fo do  :  से  दिल्‍ली से अम्बाला से  श्रम्बाला  तक
 की

 लाइन  को  दोहरा  करने  को  योजना  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  शामिल  नहीं  की  गयी  क्योंकि  इस

 लाइन  पर  जो  परिवहन  होता  है  उसे  ७.  हुए  लाइन  को  दोहरा  करने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 ब्यास  ata  परियोजना

 1४२४५.  श्यो  राम  गरोब  :  क्या  सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्री  १४  १६६२  के

 कित  प्रदान
 संख्या  २७  के

 उत्तर
 के

 सम्बन्ध  में  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे

 तहसील-वार  उन  ५२  ग्रामों  के  क्या  नाम  हैं  जिनको  ब्यास  बांध  परियोजना  के  लिये

 जलाशय
 बनाने

 के  लिये  खालों  कराया

 मल  शंप्रेजी  में
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 होशियारपुर  के  उन  ६  गांवों  श्र  कांगड़ा  जिने  के  उन  २  गांवों  के  क्या  ताम  हैं  जिनको

 वहां पर  एक  टाउनशिप  बनाने के  लिये  खाली  कराया  और

 इन  गांवों  के  निवासियों  को  नोटिस  दिये  जाने  शौर  इन  गांवों को  वास्तविक  रूप

 से  खाली  किये  जाने  के बोच  कितना  समय

 परिवहन  तथा
 संवार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राज  :

 देहरा  तहसील
 --

 घमरूर

 कलह रप

 डोगरा

 टोली  फ  कोरिया

 Ro  टोली

 ge  रानियाल

 श्र  भालियाल

 क

 र्

 ४  पाठ

 १६  arq

 कंघी #19

 ्य
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 किशोर RR

 दे  बाघोपाल

 wy  पंजाब

 र्  बचोहलर

 RE  नरिहावाली

 tae  अंग्रेजी  में
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 ४५२.  जवाली

 होशियारपुर  झर  कांगड़ा  जिलों  में  गांवों  की  संख्या  ८  ale  ३  है  जो  निम्न

 mat है

 होशियारपुर  जिला  :
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 .  आदमपुर

 २.  बहेरा
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 चगसखान

 देहार

 राम  नंगल

 सारवान

 सारी  पीन  देन

 पडा

 कांगड़ा  जिला

 ज  ससा[ारपर

 vo  बान  लिए

 र  रेवी

 एक  वर्ष

 उत्तर  रेलवे  में  कर्मचारियों  का  जबरदस्त ों  सेवा-निवृत  feat  जाना

 eI  मोहन  स्वरूप  :  क्या  रेलबे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  उत्तर  रेलवे  के  कुछ  रेलवे  क्यारियों  जिन्होंने  गल्ती  से

 पनी  जन्म-तिथि कोई  शर  लिख  दी  सेवा-निवृत्त होने  पर  विवाद  किया  गया  है

 यदि  तो  उन  की  संख्या  कितनी  है

 कया  सरकार  को  इस  तथ्य  का  पता  है  कि  उन  कें  वास्तविक  alegre  सर्टिफिकेट

 जिन  पर  उन  की  असली  जन्म-तिथि  लिखी  होती  नहीं  देखा  गया  है  शर  उन  के  मामलों  पर  उन

 प्रमाणपत्रों  के  आधार  पर  विचार  नहीं  किया  गया  है  ;

 यदि  तो  इस  के  कया  कारण  हैं
 ?

 pert  उपमंत्री  शाहनवाज  रेलवे कम  चोरियों  को  उनके  स्विस
 सर्विस  शीट  में  दर्ज  जन्म-तिथि  के  आधार पर  अवधि-वानिकी  aver  प्राप्त  करने  पर  सेवा  निवत्त

 किया  जाता  है  ।

 इस  बारे मैं  नवीनतम  आदेश  जारी  किये  जाने  के  बाद  उठे  मामलों

 कर्मचारियों द्वारा  मेट्रिक  सेशन  प्रमाणपत्र के  श्राघार  पर  दावा  की  गई  जन्म  तिथि  के  अनुसार

 परिवर्तन  नहीं  किया  जा  सका  क्योंकि वे  दर्ज  जन्म  तिथि  का  लाभ  उठा  चके  ह अर्थात |; इ वें  १८

 वर्ष की  वायु  प्राप्त  करने  से  पूर्व  ही  नियुक्त  कर  लिये  गये  थे  चोरियों  ने  जो  पढ़े  लिखे  थे

 बीस  fears मैं  उसमें  दर्ज  बातों को  सही  मानते  जिसमें जन्म  तिथि  भी  हस्ताक्षर  किये

 थे  ।

 रेलवे  डाक  सेवा  डी  नई  विल्लो के  करमचारी

 ९७.  श्री  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (#)  यह  सच  है  कि  वित्त  मंत्रालय ने  ऐसे  oda  जारी  किये  हैं  कि
 सरकारी

 कर्मचारियो ंके  वेतन  मान  में  निम्न  प्रवक्ता में  स्थायी  कमी  नहीं  की  जा  सकती ;
 eine  न

 मूल  अंग्रेजी  में
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 क्या  यह  भी  सच  है  कि  रेलवे  डाक  सेवा
 प्र

 नई  दिल्‍ली  के  कुछ

 सूचित  जातियों के  कर्मचारियों  को  उपरोक्त  भाग  मे  उल्लिखित  areal  के  free  दण्ड

 दिया गया  हैं  ;

 यदि हा  तो  रेलवे डाक  सेवा  नई  दिल्‍ली में  कितने  कर्मचारियों

 को  इतना  दण्ड  दिया  गया  जो  कि  बार  बार  भ्र भ्या वेदन  देने  वावजूद भी  ठीक  नहीं  किया  जा

 सरका  अर

 ऐसे  मामलों में  सरकार  क्या  कार्यवाही करेगी  ?

 परिवहन तथा संचार मंत्रो तथा  संचार  मंत्री  Go  :

 दो  पदाधिकारियों  जिनमें एक  अनुसूचित जाति  का  कुछ  श्रनियमितताझ्रों

 के  कारण  सक्षम  अधिकारियों ने  दण्ड  दिया  यदि  सम्बन्धित  पदाधिकारी इस  मामले  को

 भ्रघिकारियों के पास ले जाते के  पास  ले  जाते  तब  यह  कमी  दूर  की  जा  सकती  थी  ।  दुसरे  पदाधिकारी

 ने  ऐसा  किया  शौर  उसका  मामला  ठीक  हो  गया  ।

 एक  अधिकारी
 ने  के  ware  निर्धारित समय  में  दण्ड  के

 fees  भ्रमित  नहीं

 मामले
 की  पुनः  जांच

 की
 जा  रही  हैं  ।

 दिल्‍ली  में  टेलीफोन

 Pers.  श्री  राम  जी  वर्मा  :  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 जनवरी शौर  १९६२  में  दिल्‍ली  में  कितने  व्यवितयों  के  लिये

 टेलीफोन
 लगाये  प्रत्येक  मामले  में  आवेदन  की  तिथि  कया  हैं  प्रौढ़  उनको  यदि  कोई  प्राथमिकता

 दी  गई  हैं  तो  क्यों  दी  गई  है  ।

 भाग  में  से  कितनी  व्यक्तियों को  सम्बन्धित  मकान  मालिकों ने  टेली  कोन  लगाने

 की  इजाजत नहीं  दी  ate  बिना  आज्ञा लगे  टेलीफोन  उखाड़ने को  कहा  है

 उपरोक्त  में  खाने  वाले  कितने  मामलों  मैं  किसि  कारण  मकान-मालिकों से
 इजाजत  नहीं  ली  गई  ;  ak

 उपरोक्त  भाग  में  कराने  वाले  प्रत्येक  मामले  में  टेलीफोन हटाने  में  बिलम्ब  के
 कया  कारण

 हैं
 इस  मामले

 में  मकान दारों से  मुकदमेबाजी  को
 रोकने

 के
 लिये  सरकार  क्या

 कदम  उठायेगी  ?

 परिवहन  war  संचार  मंत्रो  पृ०  :  221  झावनेदन-पत्रों  की
 तिथि  वर्ष  PENG A LEER

 से
 १६६२

 कुछ  कनेक्शन  विशेष  कारणों  से  मंजूर  किये  गये  कौर  बाकी

 की  टेलीफोन  wan  समिति ने  सिफारिश की  थी  ।

 (@)  मकान दारों  से  कोई  इजाजद नहीं  ली  जाती  ।  केवल एक  मामले  में  मकानदार
 ने  टेलीफोन  हटाने को  कहा  है  ।

 ait  प्रदान  उत्पन्न
 नहीं  होता

 क्योंकि
 किसी  इजाजत  की  आवश्यकता  नहीं

 उमूर  अंग्रेजी  में



 €  ४५०  लिखित  उत्तर  २८  १९६२

 फिर भी  यदि  कोई  विरोध  होता  हँ  तो  यह  पता  लगाया  जाता  हैं  कि  क्या  वह  व्यक्तिਂ

 ही  किरायेदार है  ।  एक  मामले में  मकान  मालिक  ने  टेलीफोन लग  जाने  पर  टेलीफोन  के  हटाये

 जाने के  बारे  में  आपत्ति  उठायी  थी  ।  मामले  की  जांच  की  जा  रही  है  प्रौढ़  उचित  aria  की

 जावेगी  ।

 भुवनेश्वर  स्टेशन

 TERE.  थो  |. ह  त्रि०
 रेलवे  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  भुवनेश्वर

 रखने
 स्टेशन

 को
 सुधारने  के  लिये  क्या  कार्रवाई  की  गई  है

 ?

 fiat  उपमंत्री
 शाहनवाज  ७.८  लाख  रुपये  की  अ्रनुमानित लागत  से

 इश्वर
 रेलवे  स्टेशन  की  मई  इमारत  बनाने  का  विचार  नई  स्टेशन  इमारत का  प्लान  राज्य

 सरकार को  उसकी  टिप्पणियों
 के  लिये  भेजा  गया  हैं  कौर  उनका  उत्तर

 at
 नहीं  पाया

 चिल्का  विकास  योजना

 T¥20.  थी  fro  शर्मा  क्या  परिवहन तथा  संवार  मंत्री यह  बताने  कृपा
 करेंग ेकि  चिल्का  विकास  योजना  की  कार्यान्वित करने  के  लिये  क्या  कोई  कार्यवाही की  गई

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राज  :  परिवहन तथा  संचार

 मंत्रालय की  कोई  योजना  चिल्का  झील  के  विकास  के  लिये  नहीं  है  ।

 star  में  पिपली  से  कौशिक  तक  सड़क

 Ter.  श्री  |.  त्रि०  फार्मा  :  क्या  परवहिन  संचार  मंत्री  यह  बताने की

 क्या  कृपा  करेंगे कि  :

 उड़ीसा  में  पिपली  से  कोणार्क  तक  स्थायी  सड़क  बनाने  के  लिये  कितनी  ule

 मंजूर की  गई  है  ;

 wa  तक  उसको  बनाने  में  कितनी  राशि  ae  हुई  धौर

 कया  are  वर्षा  ऋतु  से  पूर्वे  निर्माण  कार्य  पूर्ण  हो  जाएगा
 ?

 परिवहन तथा  संवार  संचालक  में  राज्य  मंत्री  राज
 :

 निधियों मे  से  १८  लाख  रुपये  मंजूर किये  गये  थे  ।

 FBREVYVR  रुपये  ।

 नहीं
 |

 जून  eR  तक  काम  पूरा  होते  को  झपे श्ञा  को  जाती  है  |

 उड़ीसा  में  गोपालपुर  पत्तन

 7022.  at प्रण  fe  ०  शर्मा  :  कया  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा

 करेंगे कि  :

 उड़ीसा
 ee  शस्  विकास  करने  की  कोई  प्रस्थापना राज्य  म

 WTTTATE
 अर  नाज

 है  ;  ar

 मूल  अंग्रेजो में में
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 यदि  तो  विकास  का  ब्योरा  कया  है
 ?

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राज
 :

 भी  टो

 गोपालपुर  पत्तन  में  मसूला  नावों  के  लिये  ठहरने  की  व्यवस्था  का  निर्माण  करनें  के

 लिये  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  में
 ००

 लाख  रुपये  की  व्यवस्था  की  गईं  है  ।

 पारलाकिमेडी जिले  में  गाड़ियों का

 fer.  थी प्रण
 fao  कया

 रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ag  सच  है  कि  इंजन  की  खराबी  के  कारण  पारलाकिमेडी लाइट  रेलवे के  अप

 भर  डाउन  गाड़ियां  अच्छी  तरह  नहीं  चलतीं  और  उसके  परिणामस्वरूप  यात्री  लोग  बस  से  यात्रा

 करना  पसन्द  करने  हैं  ;

 यदि  तो  इंजनों
 की

 त्रुटियों  को  ठोक  करने  के  लिये  कया  कार्यवाही  की  गई  है  ;

 यदि  कोई  कार्रवाई नहीं  की  गई
 तो

 कया  कोई  जांच  की  त्रुटियों

 को  ठीक  करने  के  लिये  आवश्यक  कार्रवाई की  जाएगी  ?

 रेलवे  उपमंत्री  झा हु नवाज  :  नहीं  ।

 ate  (7)  सवाल  पैदा  नहीं  होते
 |

 कलकत्ता में  नीचे  का

 ait to  त्रि०  शर्मा  :  कया  रेलवे  मंत्री  ६  PERL eR १  के  अतारांकित  प्रश्न
 संख्या  Paew  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  कलकत्ता  स्टेशन  aw

 haf  छोर  पर  नीचे  का  पुल  बनाने के  काम  में  तब  से  कितनी  प्रगति  हुई

 उपमंत्री  सें०  हूँ ०  :  काम  के  प्लान  aaa  रूप  में  तैयार किये

 जा  चुके  sake  काम  के  सम्बन्ध  में  रेलवे  का  जो  सदा  था  उसका  अनुमान  मंजूर  किया  जा  चुका

 लागत  में  राज्य  सरकार  प्रति  राज्य  सरकार  दारा  कभी  स्वीकार  किया  जाना  दोष  है  ।

 उनकी  स्वीकृति  प्राप्त  हो  जाने  पर  काम  तुरंत  किया  जाएगा

 योजना  आयोग  के  दारा  नियुक्त  प्रा यू वंद  सम्बन्धी  तालिका  की  सिफारिशें

 1४३५  wt  घ०  fro  कया  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  योजना

 आयोग  द्वारा  नियुक्त  आयुर्वेद  सम्बन्धी  तालिका
 को

 सिफारिशों  के  बारे  में  क्या  कार  वाई  की

 गई  है  ?

 स्वास्थ्य  मंत्री
 :

 मामले  की  जांच  की  जा  रही

 भारत  में  श्रायूवं  दिक  दिक्षा

 TEAR.  थ्रोट  थीं  दास  :  कया  स्वास्थ्य मंत्री  यह  बताने  की  क्या  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  भारत  में  aga  few  शिक्षा  का  मानकीकरण  करने
 के  लिये  एक

 करम  जारी  करने  का  विचार  कर  रही

 मूल  sist  में
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 यदि  तो  क्या  वह  मसौदा  योजना  आयोग  द्वारा  नियुक्त  श्रायूवेद  सम्बन्धी  तालिका
 की  सिफारिशों  के  भ्रनुसार  तैयार  किया  गया  है  ।

 मंत्रो  ate  मामले  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 ear  श्रायवदिक  waaam  परिषद

 ३७.  शी  wo  fro  शर्मा  :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  १

 क्या  सरकार  को  केन्द्रीय  श्रायुर्वदिक  भ्रनूसंधात  परिषद्‌  से  कोई  प्रतिवेदन  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  क्या  वहू  सभा  पटल  पर  रखा

 यदि  उपरोक्त  का  उत्तर  a’  हो  तो  क्या  रिपोर्ट  मंगवाने के  लियें  आवश्यक

 व्यवस्था  की  जायेगी ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  से  केन्द्रीय  आयुर्वेदिक  अनुसंधान

 PERE  भ्रायुर्वेद के  विकास  से  संबंधित  विभिन्न  मामलों  के  बारे  में  स्वास्थ्य

 मंत्रालय  को  मंत्रणा देने  के  लियें  स्थापित  की  गई
 थी

 ।  परिषद्‌ की  चार  बैठकें  हुई  कौर

 उसने  बहुत  सी  सिफारिशें  की  हैं  जिनकी  जांच  की  जा  रही  है  ।  परिषद्‌  से  यह  नहीं  की

 जाती कि  वह  कोई  रिपोर्ट  जिसे  सभा  पटल  पर  रखा  जा  सकें  ।

 रंगपुर  के  कृष्णा  नदी  पर  सड़क  का  पुल

 1४३८.  श्री  ao  qo  faze  राव  क्य  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे  कि

 आंध्र  प्रदेश  में  रंग पुर  के  समीप  कृष्णा  नदी  के
 ऊपर  सड़क का  पुल  बनाने

 के  संबंध  में  १९६२  के  wer  तक  कितनी  प्रगति  हुई  थी

 जब  तक  कितनी  खर्च को  गई  है  शौर

 कब  पुल  पूर्ण  हो  जाने  की  संभावना  कौर  मोटर  गाड़ियों  का  यातायात  कब  तक

 चलने  लगेगा

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राज  प्रगति  इस

 प्रकट र  rd

 (१)
 नाव नावं  के  लावा  )  ge%

 (2)  पोत  घाट
 ६  क

 (३)  ऊपर का  ढांचा  Bx%

 २०.७०  लाख  रुपये  ।

 १६६४ के  अन्त  तक  |

 प्रंग्रेजी  में



 लिखित  उत्तर  हे ४  रैदप्दे

 विद्यासापटनम  में  get  गोदो

 1४३६.  श्री  त०  ब०
 विट्ठल  राव  :  परिवहन तथा  संचार  मंत्री

 यह  बताने की  कृपा

 करेंगे  कि

 विशाखापटनम  में  सुखी  गोदी  का  निर्माण  fra  स्थिति  में  कौर

 क्या  झागामी  वित्तीय वर्ष  * अन्दर  इस  प्रस्ताव  के  कार्यान्वित  किये  जाने  की

 संभावना हैं  ?

 तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (eh  mC)  atc

 RE  लाख  रुपये  की  शोधित  लागत  सुखी  गोदी  बनाने के  लिये  सरकार  का  प्रशासनिक

 अनुमोदन  हिन्दुस्तान  शिपयार्ड  समिति  को  भेज  दियां गया  है  ।.  ara  है  कि

 योजना  संबंधी  काम  आगामी  वित्तीय  वर्ष  में  शिया  के  द्वारा  झारम्भ  किया  जाएगा  |

 सेतू  समद्र  परियोजना

 1४४०.  श्री  ao  ब०
 विट  राव  :  क्या  परिवहन

 तथा
 संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  तीसरी  पंचवर्षीय योजना  अवधि के  अन्दर  सेतू  समुद्र  परियोजना

 के
 कार्यान्वित

 किये  जाने  की  गुंजाइश  है

 क्या  कोई  प्रारंभिक  कार्य  acer  किया  गया  ;  और

 यदि  तो  काम  का  स्वरूप  क्या है  ?

 तथा  संवार  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  राज  से

 थार  स्ट्रेट  को  मन्नार  की  खाड़ी से  मिलाने के  लिये  एक  जहाज  चलने  योग्य  नहर  काटने

 के  प्रस्ताव  की  प्राविधिक  जांच की  जा  रही  है  ।  परियोजना  की  सही  लागत  मालूम  करने

 के  उस  क्षेत्र  में जल  मापक  संबंधी  सर्वेक्षण  तथा  अन्य  जांच  करना  अनिवार्य  है  ।

 इस  काम  के  तीसरी  योजना  में  २२.  १४  लाख  रुपये  की  व्यवस्था  की  गई  है
 ?

 क्षेत्र का  थोड़ा  से  जलमापन  सर्वेक्षण  FEKo—FN  की  सर्वेक्षण  ऋतु  में  किया  गया  था

 तथा  झष  सर्वेक्षण  ऋतु  PER I—-KQ  के  सर्वेक्षण  कार्यक्रम  में  शामिल  कियां  गया  था  ।

 अन्य
 जांच  बंगाल  खाड़ी की  नहरों  कौर  दक्षिण  तथा  उत्तर  में  छिद्र  करने

 का  काम  मद्रास  की  सरकार  के  द्वारा  क्या  गया  है  ।

 विजय  वाड़ा-पेरुपल्यम  को  दोहरा  करना

 Tee.  at  ब०  बिल  राव
 :  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  मध्य  रेलवे  पर  विजय  वाड़ा  तथा  rae  के  बीच  रेलमार्ग  को  दोहरा
 करने

 के
 संबंध

 में  १९६२  के  अन्त तक  कितनी  प्रगति  हुई  थी

 पहला  पकड़ा  यातायात  के  लिये  कब  खोला  जाएगा
 ;

 कौर

 )  पटरी  दोहरी  किये  जाने  के कारण  इस  सैक्शन  के  किस  स्टेशन  पर  इन्टर  लॉकिंग
 में  परिवर्तन  किया  गया  ?

 -
 अंग्रेजी  में



 ह

 ४४  लिखित  उत्तर  २८  १९६९:

 उपमंत्री  सें०  Fo  :  ४१  परसेंट
 |

 tame  कौर  विजयवाड़ा  के  बीच  ३१  REGR  तक  माल

 गाड़ियों  के  लिये  खोले  जाने  का  विचार  है  ।

 रायना  पार  स्टेशन  पर  सिगनल  श्लोक  इन्टर  लॉकिंग  में  परिवर्तन  किया  गया

 जहां  पटरी  दोहरा करने  का  काम  पूरा  कर  दिया गया  है
 ?

 न्यायाधिकरण

 है है हैन  श्री  त०  ब०  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 qed  न्यायाधिकरण  के  पंचाट  को कार्यान्वित  करने के  क्या  कार्रवाई की

 t

 (a)  विश्व के  क्या  कारण  हैं  ;  कौर

 ?

 कार्यान्वित  के  परिणाम  स्वरूप  अतिरिक्त  व्यय  का  अनुमान  लगाया  गया

 रेलवे  उपमंत्री  Cu  शाहनवाज सां  )  :  कौर  at  —

 ने  कुल  €  सिफारिशें की  हैं  ,  जिनमें  से
 ८

 के  बारे  में  फैसले  किये  जा  चुके  हैं  ।  अवशिष्ट

 सिफारिश के  बारे  में  फैसला  करने के  लिये  कारवाई  की  जा  रही  है  ।

 जी  दो
 सिफारिशों

 में  जिन्हें  सरकार
 ने  स्वीकार  करने

 का
 फैसला  किया

 | वित्तीय  दायित्वों का  अनुमान  लगाया गया  है

 रामावरम  स्टेशन

 1४४४.  श्री  त०  बिट रल राव  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि

 मध्य  रेलवे  के  ura  रोड और  खान  साइडिंग  के  बीच  रामावरम्‌ में में

 स्टेशन  बनाने की  प्रस्थापना  किस स्थिति में  भर

 यदि  स्टेशन  बनाने  फैसला  किया जा  चुका  कार्य कब  mer

 किया  जाएगा  ?

 उपमंत्री  श्री  सें०  शौर
 प्रस्तावना  को

 की  जा  चुकी  है  शौर
 उसके  पर्याप्त  रूप  से  युक्तियुक्त न  होने के  कारण  उसको  स्वीकार

 नहीं  किया  गया

 कोजीकोड स्टेशन  पर  पुर्ननिर्माण

 |  श्री  प्र्०  क०  गोपालन

 fren.
 श्री  कुन्दन

 [ait  मे ०  क्०  कुमारन

 रेलवे  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  ने  कोज़ीकोड  स्टेशन  के  पुनर्निमाण  के  लिये  कोई  व्यवस्था

 की

 मूल  में



 ७  १८८३  लिखित  उत्तर  EQ

 (a)  यदि  तो  इस  काम  के  लिये  feat  रखी मई  है  शर

 निर्माण  कब  आरम्भ किया  जाने  की  संभावना  है  ?

 रेलवे  उपमंत्री  (ait  शाहनवाज  जहां  ।

 ३.८२ लाख  रुपये  ।

 T)  काम  aren  किया  जा  चुका  है  ।

 मुरली-बेजनाथ का  ला दूर  के  साथ  मिलाया  जाना

 TSR.  श्री त०  व०  विफल राव  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि
 :

 मुरली-बैजनाथ  को  लीटर  के  साथ  मिलाने  की  की
 स्थिति

 ak

 तीसरी  योजना  अवधि के  अ्रन्दर  इस  लाइन का  निर्माण  प्रारम्भ  किये

 जाने की  कोई  संभावना है  ?

 उपमंत्री  सें०  Fo  :  मिराज--कुरडूवाडी--लाटूर  को

 मीटरगेज  में  बदले ने  लीटर  कौर  पूरी-बैजनाथ के  बीच  एक  नई  मीटर गेज  लाइन

 का  निर्माण  करने  पर  होने  वाले  संभाव्य  वित्तीय  व्यय  की  पूरी  जांच  की  जारही  है

 किन्तु  वित्तीय  दृष्टि  से  प्रस्थापना  सुक्तियुवत  नहीं  पाई  +'ई  ।  परियोजना  तीसरी  योजना

 थें  नई  लाइन  के  रेलवे  के  निर्माण  कार्यक्रम में  शामिल  नहीं  है  ।

 wart  पैदा  नहीं  होता  ।

 gars  कोच  फे  पेराम्बलूर

 feve.  श्री  ao  च०  बिखराव  :
 क्या  रेलब  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 कि

 १९६२  के  तरन्त  तक  इन्टीग्रल  कोच  फैक्टरी  पेराम्बलूर  में  स्थायी  निर्माण

 इकाई  बनाने के  संबंध  में  कितनी  प्रगति  हुई  है

 wa  तक  कितनी  बचें की  गई  है  ॥  कौर

 इसके  कब  तक  पुरा  होने  की  संभावना  है
 ?

 fied  उप मंत्रो  सें०  यें  राम स्वा सी ):  वर्कशॉप की  सभी  संरचनाओं  का

 निर्माण  पूरा हो  चुका है  कौर  जनवरी  PERSE  से  स्थायी  निर्माण  seed  में  उत्पादन

 आरम्भ  हो  चुका  और  धीरे  धीरे  अस्थायी  निर्माण  व्यवस्थाओं से  काम  स्थानान्तरित

 हो  रहा है  ।  सहायक  कार्य  नालियों  ome  का  काम  पूर्णता  की  शोर

 अग्रसर हो  रहा  है  ।

 ERR  के  अन्त  तक  gq  लाख  रुपये  |

 मशीनरी  प्राप्त  करने  क्रम  बनाया  गया  है  ताकि ag  वास्तविक  उत्पादन

 संबंधी  wanda  के  अनुसार  ठीक  हो  शौर  अन्तिम  क्रम  में  मशीनरी  प्राप्त  किये

 जाने  परियोजना  पूर्ण हो  जिनकी  १९६३  के झन्त  तक
 भ्राद्ा अ धप ब  है

 ।

 मुनि  अंग्रेजी  में
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 विजयवाड़ा  तथा  गुजर  के  बीच  रेलमार्ग का  दुहरा  किया  जाना

 fees.
 थी

 तब  ब०  विद्रावण  :
 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने की  करेंगे  कि

 फरवरी  १९६२  के  पन्त तक  विजयवाड़ा  शौर  गुडूर  के  बीच  कुल  कितना

 रेल  ant  दोहरा  किया  गया  है  ;

 क्या  इस  मार्ग  के  दो  o  किये  जाने  के  फल  स्वरूप  विजयवाड़ा  में  चढ़ने  वाले  माल

 बात  में  वृद्धि हुई  है  ;

 यदि  तो  कितने  प्रतिशत  वृद्धि हुई  2  ?

 | रेलवे  उप मंत्रो  सें०  वें०  :  ९६  मील

 जी  हां  ।

 १९६२  में  (  २०  तारीख तक  )  १९६१  तुलना  में  १६

 िन परसट  |

 पश्चिम  रैली  पर  यात्रियों  के  sr

 1४४६.  श्री याज्ञिक  ca  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 ्
 he

 पश्चिम  रेलवे  के  कितने  स्टेशनों  पर  यात्री  शैड  नहीं  2  ?

 आगामी  द्  में  उस  रेलवे  न् पर घ कर्तन  यात्री रोड  बनाये  जाएंगे  ;  ak

 इस  काम  के  लियें  कितनी  राशि  मंजूर  की  गई  है  ?

 उपमंत्री  शाहनवाज खां  ):.  माननीय  सदस्य  पर

 यात्री  शेयरों  उल्लेख कर  रहे  तीसरी श्रेणी  के  प्रतीक्षा  शेडों का  जो  सभी

 स्टेशनों  पर  हैं  ।  प्लेटफार्मो  पर  यात्री  शेयरों  का  ब्योरा  इस  प्रकार  :--

 (#)  १०६७  स्टेशन  ।

 १४५  स्टेशन

 लगभग  ५  लाख  रुपये  जिस  में  से  १९६२-६३  में  ३.  ३म  रुपये  का  व्यय

 होगा t

 पासीघाट  का  मुल्कों  से  लेक  के  साथ  मिलाया  जाना

 1५०  श्री  डी०  ईचींग  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नीफाक्षेत्र
 के

 पासीघाट  को  मुरवोंग  सेलेक  (  जो  नई--ऊपर

 के  साथ  मिलाने की  कोई  प्रस्थापना है  ;  ak

 यदि  तो  कब  कार्य  आरम्भ  होगा  ?

 रेलवे  उपमंत्री  से
 ०

 वें
 ०
 राम स्वामी

 नहीं
 सवाल

 पैदा  नहीं  होता

 मल  अंग्रेजी में में
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 साइल  नदी  में  जल  विद्युत  परियोजना

 1४५१.  डा०  एंग  :  क्या  सिंचाई  श्योर  विद्युत  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  यह  सही  है  कि  नोफ़ा  के  सियांग  सीमांत  के  पासीघाट  के  समीप

 साइल  से  जल  क - क  शक्ति  पैदा  करने  की  योजना  है
 ;  शौर

 यदि  तो  कब  कार्य  प्रारम्भ  होगा  ?

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राज  (@)

 पासीघाट  के  समीप  साइल  नदी  में  जल  विद्युत  योजना  स्थापित  करनें
 की

 प्रस्थापना

 किन्तु  जांच  करने  पर  प्राविधिक दृष्टि  से  योजना  संभव  प्रतीत  नहीं  हुई  है
 ?

 समाप्त कर  गई

 दिल्लो  तार  विभाग  के  कर्मचारियों  के  लिय  सर्दी  की  वर्दी

 FeRr.  श्री  मो ०  बुर्जों  :  क्या  परिवहन  तथा
 संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 के  जनरल  diac  के क्या  १९६१-६२  में  दिल्ली  तार  विभाग

 को  सर्दी  की  वर्दियां  ठीक  समय  पर  दी  गई  ak

 यदि  विलम्ब के  कारण  क्या थे  ?

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  प्र  :  सम्बद्ध  कर्मचारियों  को

 आंशिक  संभरण  दिया जा  चुका

 विलम्ब  का  कारण  aa  कि  मिल  से  समय  पर  कपड़ा  नहीं

 स्थानीय  तौर  पर  खरीदनें की  जरूरत  पड़ी ।

 डाक  व  तार  यूनियन

 1४५३. श्री  स०
 मो ०  बीजों

 :  क्या  परिवहन तथा  संचार
 मंत्री  यह  बताने  की

 ह  क्या  डाक
 व

 तार  यूनियनों  के  साथ  मासिक  बैठकें  अभी  भझारम्भ नहीं  हुई

 महा  निदेशक  ने  ये
 बैठकें  क्यों  नहीं  की  इस  के  क्या  कारण  और

 इस  बारे  में  सरकार  ने  क्या  कार्रवाई  की

 गपिरिवहन तथा  संचार  मंत्रो  To  पुनर्गठित  डाक  व  तार

 संघों
 के  साथ  मासिक  बैठकें  डिवीजन  wa  के  स्तरों  पर  जारी  कर  गई

 किन्तु  केन्द्रीय  स्तर पर  नहीं  की गई  ॥

 विवरण
 सभा  पटल  पर  रखा  जाता है  ?

 दिखाये  परिशिष्ट
 २,

 भ्नवनन्घ च्चा
 संख्या  ३३]

 भ

 हमला  अंग्रेजी  में



 €  ५८  भ्र विलम्ब नीय  लोक  महत्व  विषय  की  जोर  ध्यान  दिलाना  २८  १९६२.

 सफदरजंग  हवाई  नई  दिल्ली के  पास  नाला

 1४५४.  बलराज
 क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह
 सही

 है  कि
 दिल्‍ली

 के
 निवासियों  को  बहुत  पुरानी  मांग  है

 कि

 बंग  हवाई  अड्डे  के  पास  वाले  नाले  पर  पुल  बताया

 क्या  यह  भी  सहीं  है  कि  इस  नाले  पर  पुल  बनाने  के  बारे  में  frig  किया

 चुका

 यदि  तो  इस  पुल  का  निर्माण  आरंभ  करने  में  कितना  समय  लगेगा
 ?

 feared  मंत्री  ate  जी

 काम  आरंभ हो  चुका  है  पौर  आगामी मई  तक  पूर्ण  हो  जानें  की  की

 जाती है

 सका

 !  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ate  ध्यान  दिलाना

 कोत्तागुडियम  में  कोयला  खनिकों  में  कथित  झगड़ा

 शची  श्रीधर
 श्रीमान

 जी  मैं  नियम  ig  के
 अन्तर्गत  रोजगार  श्र श्रम  मंत्री

 का  प्यार  निम्न  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  की  दौर  दिलाना  चाहता

 खानों  के  नगर  कोत्तागुडियम  में  कोयला  खनिकों  के  दो  दलों  के  बीच

 हुए  कथित  झगड़े  और  पुलिस  द्वारा  गोली  चलाये  जाने  की  जिसके

 फलस्वरूप सात  खनिक  मारे  गये  ।”'

 par  उपमंत्री
 श्रावित  २१  मार्च  १९६२  को  होली  के  दिन  एक  ताड़ी

 की  दुकान  केਂ  पास  खान  श्रमिकों  के  दो  दलों  में  झगड़ा  हो  गया  ।  वे  श्रमिक  शराब

 पीये  हुए  पुलिस  ने  मौके  पर  पहुंच  कर  कार्यवाही  की  ate  स्थिति  सम्भाली  ।

 अगले  दिन  दोनों  दलों  के  बीच  एक  दूसरे  स्थान पर  टक्करें  जिनमें चार  श्रमिक  मारे

 गये । उन टवकरों उन  टीचरों  में  ga
 ८४

 व्यक्ति  घायल  हुये  ।

 sas  पुलिस  जिनमें  सुपरिटेन्डेन्ट  भी  सम्मिलित  के  चोटें  ae  शर

 को  गोली  चलाने  पर  मजबूर  होना  पड़ा  ।  इसके  लिए  गोली  चलाने  से  पुर्व  चेतावनी

 देदी  गयी  थी  ।  गोली  चलाने  के  फलस्वरूप  एक  व्यतीत  मर  गया  तीन  धायल  हुए  ॥

 राज्य  सरकार  द्वारा  एक  दंडाधिकारी  द्वारा  जांच  का  wea  जारी  किया गया  है  ॥

 २८  व्यक्तियों  को  शांति  भंग  करने के  लिए  गिरफ्तार  किया  गया  एक  शांति  समिति

 स्थापित
 की  गयी  tate  अब  स्थिति  ara

 मूल  अंग्रेजी  में



 ७  १८८३  सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र  १६

 सभा  पटल  पर  रख  गय  पत्र

 अत्यावश्यक  पण्य  अधिनियम  क  श्रन्तगंत  झबिसुचनाय

 fara  aa  कृषि  मंत्री  (eit  स०  का०  में
 निम्नलिखित

 पत्र  सभा  पटल  पर

 रखता

 arrears पण्य  अधिनियम  REXY RY ART की  घारा  ३  की
 उप-धारा

 (६)
 के  ध्रन्तगत

 निम्नलिखित आदेशों  की  एक-एक

 (  )  दिनांक  ३  ZERR  की  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०
 कार  २७६

 में  प्रकाशित  उर्वरक  संशोधन  g8EQ 1

 दिनांक  १७  १९६२  की  अधिसूचना संख्या  जी०  एस०  कार  ३२४  में

 शित  उर्वरक  )  दूसरा  संशोधन  ERQ I I

 में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल  टी-३६१३/६२]

 गवर्नमेंट  टेलीफोन  ate  लिमिटेड  का  विधिक  प्रतिवेदन  तथा  लखा  पुरोहित  लेखे

 परिवहन  तथा  संचार
 प०  मैं  कम्पनीज

 LENE की  घारा  &2&H Hl BIA की  उप-घारा  (१)  के  अन्तर्गत  गवर्नमेंट  टेलीफोन  ate  लिमिटेड  की

 aaa  से  ८  १६६०  तक  की  अवधि  के  लिये  वार्षिक  लेखापरीक्षित

 सभा-पटल  पर
 लेखे  ate  उस  पर  नियंत्रक  महालेखा  परीक्षक  की  टिप्पणियों  सहित

 |

 रखता

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  इल  डौ-३६१४/६२]

 प्रमाणित  लेखे  तथा  विकास  प्राधिकार  का  लेखा  परीक्षा  प्रतिवेदन

 अंशदायी  स्वास्थ्य  सेवा  योजना  मूल्यांकन  समिति  का  प्रतिवेदन  t

 तथा  संचार  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  राज  बहादुर )  :  श्री  कर मरकर

 की  कौर  से  मैं  निम्नलिखित  पत्रों  की  एक  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं

 दिल्‍ली  विकास  2auy  की
 घारा  २५ की

 उप-धारा  (४)  के

 विकास  प्राधिकार  के  वर्ष  PEYG—VE  के  प्रमाणित  लेखे

 उस  पर  लेखापरीक्षा प्रतिवेदन  सहित

 अंशदायी  स्वास्थ्य  सेवा  योजना  मूल्यांकन  समिति  का  प्रतिवेदन

 में  रखो  गई  ।  देखिए  संख्या  एल  डी-२६१५/६२  धौर  रे४१६/६२  ॥

 मोटर  गाड़ी  अधिनियम  १९३६  के  अन्तर्गत
 merge  tee

 नौवहन  विकास

 समिति  का  प्रतिवेदन  तथा  प्रमाणित
 ह

 मूल  भंप्रेजी  में



 eo  सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र  .&  ERR

 fat राज  बहादुर  :  में  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं

 मोटर  गाड़ी  अधिनियम  १९३६  की  धारा  १३३  फी  उप-घारा  (३)  के  अन्तरगत

 दिल्‍ली  मोटर  गाड़ी  १९४०  में

 कुज  शौर  संशोधन  करने  वाली लिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक

 दिनांक  २१  १९६१ के  दिल्‍ली  गजट  में  प्रकाशित  अधिसूचना

 एफ  L2/xv—€ ¢ /aFTaSrT t I

 दिनांक  १६  PER  के
 गजट  में  प्रकाशित  अधिसूचना

 संख्या  एफ  22/43 / Go fafaee ।

 दिनांक  १८  EGR  कें  दिल्ली  गजट  में  प्रकाशित  अधिसूचना

 संख्या  एफ  Vrfaa/yo~s  ¢ /afeae  ।

 वणिक  नौवहन  १९५८ की  धारा  १६  की  (६)  के  arte

 नौवहन  विकास  निधि  समिति  की  ३१  YeKo  को  समाप्त  होनें  वाली

 अवधि  के  लिये  प्रमाणित  लेखे  श्र  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  लेखापरीक्षा

 प्रतिवेदन  सहित  ।

 प्रतीक लग  में  रखी  गई  ।
 देखिये  संख्या  एल  टी-३६१७/६२  शौर  २६२२/६२

 ॥

 पंचायतों  कौर  सहकारी  समितियों  सम्बन्धी  कार्यकारी  दल  का  प्रतिवेदित

 सामुदायिक  विकास  सहयोग  उपमंत्री
 न  go  सूती  पंचायतों

 भर  सहकारी  समितियों  सम्बन्धी  कार्यकारी  दल  के  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  पटल  पर

 रखता हूँ  ।

 बिंस्तकालय  में  रखो  गई  ।  देखिये  संख्या  एल  टौ-३६१८/६र२  ।]

 fafa  arm  के  प्रतिवेदन

 fara  तथा  कृषि  उपमंत्री  wo  स०  में  श्री  हज़र नवीस की  झोर  से

 निम्नलिखित पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं

 विधि  आयोग  के  निम्नलिखित  प्रतिवेदनों  की  एक  एक  प्रति

 (  )  जहाजों  के  बीमें  के  बारे  में  इक्कीसवां  प्रतिवेदन
 |

 ईसाइयों  के  विवाह  तथा  विवाह  सम्बन्धी  वाद  विधेयक  १९६१  के  बारे  में

 बाइसवां  प्रतिवेदन  ॥

 पजरिस्तकालय में  रखी  गई  ।
 देखिए  संख्या  एल  €/६२  शीर  इर

 याचिका  समिति

 पन्त  प्रतिवेदन

 fat  बसंत  विहार--रक्षित  अनुसूचित  में  याचिका  समिति  का  पत् दह वां

 प्रतिदिन  प्रस्तुत  करता  gl

 मल  अंग्रेजी  में



 9  १८८२  अधिवक्ता  विधेयक  ect

 राज्य  सभा  स  सतीश

 गृहसचिव  :  राज्य  सभा  के  सचिव  से  निम्न  परदेश  मिला  जिसकी  सूचना  देगी

 सभा  को  विनियोग  १९६२  के  बारे में  जी  लोक  सभा  द्वारा  १६  मानें

 ९६२  को  पारित  किया  गया  लोक  सभा  से  कोई  सिफारिश  नहीं

 याचिका  समिति

 सारा दा

 tat  बसत  याचिका  समिति  के  सोलहवें  after  १६६२  में  हुई  बैठकों  (3A-

 सठवीं  ai  की  कार्यवाही  के  सारांश
 की

 एक  प्रति  सभा  पटल  पर  हु  ।

 प्राक्कलन  समिति

 एक  सौ  पैसठवाँ  कौर  एक  at  छियासठवाँ  प्रतिवेदन

 fat  दास प्पा  मैं  प्रावधान  समिति  के  निम्नलिखित  प्रतिवेदन  प्रस्तुत

 करता  हु

 (१)  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय--वस्त्र आयुक्त  का  कार्यालय  ¥)—

 कृत्रिम  रेशम  उद्योग  के  बारे  में  एक-सों-पैंसठवाँ  प्रतिवेदन  ।

 (२)  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्रालय--वस्त्र  झा यु कत का  कार्यालय  भाग

 सूती  वस्त्र के  निर्यात  संवर्धन  के  बारे में  ca-at-fgaraaat  प्रतिवेदन  ।

 अधिवक्ता
 )

 विधायक

 शिया  महोदय  :  अरव  २७  १९६२  को  श्री  हजरनवीस  द्वारा  प्रस्तुत  प्रस्ताव  पर

 चर्चा  होगी

 अधिवक्ता  अधिनियम  PER  में  संशोधन  करनें  वाले  विधेयक  पर  विचार

 किया  जाये 1”

 fat  हਂ  रा०  सुनि स्वा सो
 :  में यह  बता  रहा था  कि  जो  PE  और  ६०  में

 नियम  बनाये  गये  थे  उनके  अन्तर्गत  शधिवक्ताझओं को  क्या-क्या  कठिनाइयों  का  सामना

 करना  पड़ा  ।  इस  दिशा में  एक  बात  हमको  समझ  लेनी  चाहिए  कि  विधि  व्यवसाय  का  अर्थ

 वकालत  करना  ak  सम्बन्धित  व्यक्ति  के  निमित्त  करनाਂ  दोनों

 ei  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  जो  नियम  बनाये  गये  हे  उससे  अधिवक्ताओं  के  उन  कृत्यों  को

 अलग  भ्र लग  कर  दिया गया  है  जो  उचित  नहीं  अधिनियम  के  उद्देश्यों  में  इस  प्रकार क

 विभाजन की  कोई  कलपता  नहीं  की  र्थी  थी  ।  इसमें  संशोधन की  श्रावइ्यकता है
 |

 मल  प्रंग्रेजी  में



 न  झषिवक्ता  विधेयक  २८  १९६२

 इसके  साथ  ही  में  यह  भी  निवेदन  करना  चाहता  हूँ  कि  जो  लोग  १६६१  से  पु

 स्टर  हो  चूंके  हुये  हैं  उनको  परिवारों में  बैठन ेके  लिए  बाध्य  नहीं  किया  किया  जाना

 चाहिए  प्रौढ़  लोगों के  लिए  परीक्षा में  बैठना  सरल  काम  नहीं  होता ।  यह  बात  इस  विचार

 से  बड़ी  मनोरंजक  दिखाई  देवी  परीक्षा में  पत्र  रखे  गये  हें  र  उसमें  ५०  प्रतिशत

 लेने  जरूरी  यह  सब  मजाक  दिखाई  देता  इसके  साथ  ही  मेरा  यह  भी  मत  है

 fe  अधिवक्ताओं  की  विभिन्न  श्रेणियों  में  यह  अन्तर  समाप्त  किया  जाना  चाहिए  ।

 यदि  मेरे  संशोधन  का अधिनियम में  भी  ऐसी  कोई  भेद-भाव बालो  बात  नहीं  ।

 प्रारूप  नियमित  नहों  तो  उसे  विशेषज्ञों  द्वारा  पुनः  प्रारूपित  करवाया  जा  सकता

 थो  सिंहासन  सिह  इस  विधेयक के  सम्बन्ध  में  में  लगभग  वही  ध

 कहना  चाहता ह  जो  मेरे  मित्र श्री  मुनि स्वामी  ने  कहीं ड  इस  संशोधन  का  एक  ही  sq

 देय  हैं  कि  श्रधिवक्ताशओं की  एक  श्रेणी  होती  चाहिए  ।  श्री  मुनि स्वामी  यह  चाहते  हें  कि

 खंड
 ४

 की
 उपधारा  (३)  इन  सभो  लोगों  पर  लागू  हो  जो  कि  प्रथम  दिसम्बर  TEge  तक

 वकालत
 को  परीक्षा पास  कर  परीक्षाश्रों से छूट से  छूट  देने की  बात  भी  उन्होंने  की  है

 ।

 यह  भी  डाक  है  कि  कई  राज्यों  में  विधि  परिषदों  की  स्थापना  नहीं  हो  सकी  इस  दृष्टि

 से भी  यह  संशोधन  जरूरी

 इसके साथ  ही  में  यह  भी  निवेदन  करना  चाहता  हूँ  कि
 उच्च  न्यायालयों  के  श्रषिवक्ताधों

 को
 जो  विशेषाधिकार दिये  गये  हें  वे  उच्चतम  न्यायालय  के  वक्ताओं  और

 भ्रघिवक्ताय्रों  को  भी  दिये  जाने  चाहिएं  ।  परीक्षा  पास  करने  की  शर्त  भी  समाप्त  की  जानी

 मेरा  मत  यह  है  कि  यदि  परीक्षा  ली  जाय  तो  कई  वरिष्ठ  वकील  भी  उसमें  फेल

 हो  जायेंगे  लाक्षा  करनी  चाहिए  कि  सरकार  भर  at  पटटाभिरामन  इस  संशोधन  को

 स्वीकार कर  लेंगे  ।  इसमें  विधि  व्यवसाय  अपनाना सब  के  लिए  सम्भव  हो  जायेगा

 fet  प्रभात कार
 :  श्रीमान जी  मैंने  एक  छोटी  सी  बात  कहनी  है  ।

 वक्ता
 अधिनियम

 की  धारा  २४  के  जिस  व्यक्ति  ने  दिसम्बर  १९६१ से  पूर्वे  कानून

 कौ डिग्री  प्राप्त  कर  ली  हैं  उसे  अधिवक्ताओं सुची  में  ate  कर  लिया  जायेगा  ।

 हेड़ा  पीठासीन

 इस  दृष्टि  से  तो  विधेयक  का  स्वागत  किया  जाना  चाहिए  क्योंकि  जिसके  कब

 समस्त  विधि  स्नातक  झपने  arent  अधिवक्ता  के  रूप  में  रजिस्टर  करा  इस  विधेयक

 का  समर्थन  करते  हुए  मुझे  बड़ा  हर्ष  हो  रहा

 थी  साधन  गुप्त  ता-पुर्व  )  :
 इस  विधेयक से  काफी  लाभ  होगा  परन्तु  फिर  भी

 मैँ  कुछ  बातों  की  कौर  सरकार  का  ध्यान  करवाना  चाहता  हूं
 ।

 मेरा  निवेदन  है  कि

 यह  संशोधन  विधेयक  अखिल  भारतीय  विधि  की  स्थापना  न  हो  सकने  के  कारण

 पेश  किया  गया  है  ।  इस  दिशा  में  मेरा  सुझाव  यह  है  कि  उच्चतम  न्यायालयों  में  विधि

 व्यवसाय  का  कार्य  करने  वाले  श्रधिवक्ताश्ों  को  दिल्‍ली  में  एक  नियमित  कार्यालय  रखना

 चाहिए  ।  क्योंकि  प्रत्येक  अधिवक्ता  के  लिए  इतना  खर्चे  करना  सम्भव  नहीं  होगा  इस

 दृष्टि  से  मेरा  मत  यह  है  कि  एक्टिंग  और  ब्लीडिंग  का  अन्तर  बनाये  रखना  झावद्यक

 मूल  stash  में
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 एक  बात  यह  भी  है  कि  विभिन्न  विश्वविद्यालयों  के  पाठ्यक्रमों  में  उच्चतम  न्यायालय

 की  प्रक्रिया  सम्मिलित  नहीं  है  ।  उच्चतम  न्यायालयों  में  काम  करने  के  इच्छुक  प्रत्येक  व्यक्ति

 को  इस  प्रक्रिया  की  समुचित  जानकारी  होनी  चाहिए  ।  इस  प्रयोजन  के  लिए  एक  योग्यता

 परीक्षा  बड़ी  भ्रावस्नक  है  ।  उसकी  व्यवस्था  तो  की  ही  जानी  चाहिए  ।

 वरिष्ठ  कनिष्ठ  अधिवक्ताओं  के  अन्तर  सम्बन्धी  आलोचना  निराधार  है  ।  यहं

 अन्तर  रखना  कोई  गलत  बात  नहीं  है  मेरा  मत  तो  यह  है  कि  यह  अन्तर  स्वयं  कनिष्ठ

 अधिवक्ताओं  के  हित  बात  है  ।  इन  दादों  से  मैं  इस  विधेयक  को  पारित  करने  की  सदन

 से  सिफारिश करता  हूं  ।

 श्री  aria  सिंह  )  :  सभापति  वकीलों  के  सम्बन्ध  में  कोई  कानून

 इतनी  जल्दी  इस  सदन  के  सामने  संशोधन  के  लिए  a  जाएगा  इसकी  नहीं  की  जा

 सकती  थी  ।  लेकिन  कानून  बनाने  वाले  इतनी  लापरवाही के  साथ  कानूनों के  मसविदे

 बनाते  हैं  कि  ag  सोच  ही  नहीं  सकते  कि  इसमें  क्या  खामियां  रह  जाती  हैं

 विधि  उपमंत्री  औचित्य  श्रीमान  जब  कि  यह  विधेयक

 सार  लंदन  ने  पारित  किया  है  जिसमें  माननीय  सदस्य  स्वयं  भी  सम्मिलित  हैं  तो  उनका  ag

 कहना  भअ्रनुचित  है  कि  विधेयक  बड़ी  लापरवाही  से  प्रस्तुत  किया  गया  है  |

 थो  area  इको  जल्दी  हमारे  सामने  यह  संशोधन  के  लिये

 ag  बड़े  अफसोस  की  बात  है  श्र  सिफ॑  इसी  वजह  से  इतना  अफसोस  न  रहा  होता  कि

 emt  सामने  संशोधन  के  लिए  बल्कि  इंस  बीच  सें  सैकड़ों  लोग  जो  ग्रसने  को  एडवोकेट

 कराना  चाहते  थे  एडवोकेट  दर्ज  कराने  से  रह  गए  ऐसा  सरकार  की  गलती  की

 बजह से

 अभी  मेरे  मित्र  श्री  प्रभात कार  ने  महाराष्ट्र  के  कुछ  लोगों  की  शिकायत  की

 सदन  का  ध्यान  श्रावित  किया  ।  वह  शिकायत  यह  थी  कि  महाराष्ट्र  की  बार  काउंसिल

 ने  एक  व्याख्या  की  जिसके  मुताबिक  कानून  की  परीक्षा  की  डिग्री  बिना  प्राप्त  किए  हुए  कोई
 mot  को  एडवोकेट  दर्जे  नहीं  करा  सकता  था  ।  खैर  खुशी  है  कि  अब  यह  जो

 संशोधन
 पेश  किया

 जारहा  है  उसमें  यह  व्यवस्था  की  जा  रही  है  कि  कानन  की  डिग्री  प्राप्त  करने का  क्या

 मतलब  है  ।  लेकिन  म॑  ag  sor  करना  चाहता  हूं  कि  मसविदा  बनाने  से  पहले  सरकार  के

 लोग  यह  सोच  सकते  थे  कि  इसकी  are  कोई  व्याख्या  तो  नहीं  हो  सकती  है  जिससे  लोगों

 को  परेशानी  जैसा  कि  हुमा  ।  खैर--देर  शायद  दुरुस्त  शायद--की कहावत  के  मुताबिक

 wa  जो  कुछ  किया  जा  रहा  है  वहू  स्वागत  करने  योग्य  है  ।

 लेकिन  मे  अन्य  मित्रों  के  साथ  हूं  जिनका  कहना  है  कि  इस  कानून  के  बनने  &

 बाद  एडवोकेट  एक्ट  बनने के  बाद  यह  अफसोस  की  बात  है  कि  वकीलों  य  1  एडवोकेट्स

 के  कई  वर्ग  रह  जाते हैं  ।  wit  मेरे  मित्र श्री  iat  चन्द्र  गुप्त  कह  रहे  थे  कि  यह  तो  जूनियर

 एडवोकेट्स  के  फायदे  के  लिए  ही  है  ।  मुरे  अफ़सोस  है  कि  भी  कुछ  जूनियर  एडवोकेट्स

 की  बाते  कही  जाती  है  हालांकि  कानून में  कोई  ऐसी  व्यवस्था  नहीं  है  कि  कोई  जूनियर

 एडवोकेट  होंगे ।  कनून  की  व्यवस्था  के  मुताबिक  एक  सीनियर  एडवोकेट  होंगे  कौर  उनके

 भ्र ति रिक्त  कुछ  दूसरे  एडवोकेट  होंगे  यानी  wax  एडवोकेट्स  जूनियर  एडवोकेट  कोई

 नहीं  होगा
 ।

 लेकिन  हमारी  जो  पुरानी  परम्परा  पड़ी  हुई  है  विभिन्न  वर्गों  में  छोटे  बड़े  की
 ey

 मिल  tis  में
 11  (Ai)
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 उसके  मुताबिक  ही  लोगों  को  ait  ag  पचता  नहीं  कि  सब  एक  ही  तरह  के  एडवोकेट

 हो  सकें  ।  मैं  सरकार  से  कहना  चाहूंगा  कि  अरब  समय  श्री  गया  है  कि  हमको  जूनियर

 सीनियर  का  भेद  भुला  देना  चाहिए  |

 यह  कहना  कि  हम  यह  संशोधन  किसी  खास  वर्ग  के  फायदे  के  लिए  कर  रहे  हैं  उचित

 नहीं  है  ।  जैसे  हम  राजनीति  में  झर  जीवन  के  दुसरे  क्षेत्रों  में  योग्यता  को  स्थान  देते  हैं

 शर  जो  योग्य  होते  हैं  वे  अपने  og  ही  चोटी  पर  श्री  जाते  इसी  तरह  वकीलों  के

 में  भी  यह  ध्यान  रहना  जो  काबिल होंगे  उनको  मुकदमे  लड़ने  वाली

 सीनियर  मानेगी  शर  जो  काबिल  नहीं  होंगे  उनको  जूनियर  मानेगी  ।  इसलिए  किसी  को

 सीनियर  या  जूनियर  निश्चित  करना  ठीक  नहीं  होगा  ।  भ्र दा लत  को  यह  निश्चित  करने  की

 आवश्यकता  नहीं  होनी  चाहिए  ।  इसलिए  में  चाहूंगा  कि  ae  जो  संशोधन  हो  रहा  है  उसमें

 सरकार  का  ध्यान  उस  व्यवस्था  की  तरफ  जाए  जिसमें  सीनियर  ak  जूनियर  एडवोकेट  की

 बात  कही  गयी  हैं  ।  सब  एक  ही  तरह  के  एडवोकेट  हों  झर  यह  मुकदमा  लड़ने  वाली  जनता

 पर  छोड़  दिया  जाए  कि  वह  किसको  सीनियर  समझती  है  कौर  किसको  जूनियर 1

 कानून  की  निगाह  में  कोई  सीनियर  या  जूनियर  न  रहे  ।  मैं  एक  उदाहरण  देना  चाहता  हुं

 महात्मा  गांधी  के  ही  नहीं  बल्कि  सारी  दुनिया  के  बड़े  झादमी  मानें  जाते  थे  ।

 लेकिन  ठसा  करने  के  लिए  किसी  कानून  की  व्यवस्था  नहीं  थी  ।  जनता  ने  ae  से

 उनकों  मान  लिया  था  ।  इसी  तरह  से  में  चाहता  चूंकि  कानून  में  सीनियर  जूनियर

 एडवोकेट  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  होनी  चाहिये  |

 इसी  सम्बन्ध  में  मैं  अपने  संविधान  की  श्रार्टिकिल  १४५  के  बारे  में  कुछ  कहर

 इस
 झ्राटिकिल  में  लिखा  है

 :

 के  विधि  के  ्  उच्चतम  न्यायालय  राष्ट्रपति  की  स्वीकृति  से  अदालतों
 at  प्रक्रिया  को  नियमित  कर  सकता  है  ।”

 तो  इसमें  ये  सब  बातें  कही  गयी  हैं  ।  इस  कानून  को  बनाते  समय  सरकार  की  तरफ  से

 कहा  गया  था  कि  क्योंकि  सर्वोच्च  न्यायालय  को  इस  तरह  का  शभ्रधिकार प्राप्त  इसलिए

 गवर्नमेंट  इसमें  कुछ  नहीं  कर  सकती  ।  मैँ  कटना  चाहूंगा  कि  इस  अधिकार  के  रहते  हुए  भी

 क्योंकि  यह  अधिकार  प्रेसीडेंट  की  मंजूरी  के  साथ  बंधा  हुआ  है  इसलिए  सरकार  जब  चाहे

 तो  इसमें  परिवर्तन  कर  सकती  शौर  अब  समय  झा  गया  है  जब  सरकार  को  दखल  देना  चाहिए

 सुप्रीम  कोर्ट  के  नियम  में  ate  कोई  नियम  ऐसा  नहीं  होना  चाहिए  जो  हमारे  इस  कानून

 की  के  खिलाफ  जाता  अगर  सुप्रीम  कोर्ट  का  कोई  नियम  ऐसा  है--जो  कि  मैं

 समझता  हुं  कि  श्राज  है--जो  इस  कानून  की  व्यवस्थाओं  के  ख़िलाफ  जाता  तो  उसे  बदला

 जाना  चाहिए  ।  सरकार  को  उसे  स्वीकृत  नहीं  करना  चाहिए  ।  सरकार  को  सुप्रीम  कोर्ट  को

 सुझाव  देना  चाहिए
 कि

 इसमें  संशोधन  किया  जाए  कौर  ऐसे  ही  नियम  स्वीकृत  किए  जाने

 चाहिए  जो  कि  इस  कानून  की  व्यवस्थापकों  के  श्रन्तगंत  ad  हों

 तीसरी  बात  जो  में  कहना  चाहता  हं  वह  यह  है  कि  न  fas  इसके  मस्जिदे  में  सरकार  की

 तरफ  से  गलती  रक्खी  गई  है  बल्कि  कानून  बनने  के  इतने  दिन  बाद  भी  मैं  जानना  चाहूंगा

 कि  क्या  किसी  स्टेट  बार  कौंसिल  ने  कोई  नियम  बनायें  हैं  ?  झाल  इंडिया  बार  कौंसिल

 दो  अभी  तक  बन  नहीं  पायी  है  कौर  मंत्री  महोदय  उसके  लिए  कहेंगें  कि  चूंकि
 वह

 बन  नहीं
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 सक्ती  इसलिए  उसकी  तरफ  से  कोई  नियम  बसाने  का  सवाल  नहीं  था  ।  लेकिन  मैं  जानता

 चाहुंगा  कास्केट  बार  कौंसिलों  ने  यह  काम  क्यों  नहीं  किया
 ?

 दीं  एडवोकेट्स  १६६१

 के  इलाज  २८१)  में  यह  दर्जे  है

 शख़्स  श्रीयाल  के  कार्य  को  चलाने  के  लिए  राज्य  बार  कौंसिल  नियम  बना  सकती

 हे  ह

 इस  धारा  २८  के  मातहत  क्या  कोई  नियम  बनाये  गये  क्या  इन  बार  कौंसिलों

 की  तरफ  से  कोई  फोर्स  बनायें  wa  हैं  जिनके  कि  मुताबिक  एडवोकेट्स  एडमिट  भर

 एन रोल  fet  जायेंगे  ?  मेरी  wet  सुचना  तो  यह  हैकि  इस  तरह  की  कोई  भी  बात  अभी

 तक  उनके  ढारा  नहीं  की  गई  है  ।  ऐसी  हालत  में  कसे  नाम  दर्जे  होंगे  नये  ऐडवोकेट्स

 बनेंगे  यह  एक  ऐसा  set  है  जो  कि  परेशानी  बदा  करने  वाला  है  शौर  सरकार  का  ध्यान

 तुरन्त  जाना  चहिए  मैं  aren  करूंगा  कि  जब  हम  इस  कानून  को  म्रमर्ड  करने  जा  रहे

 हैं  तो  वह  पुरानी  दिक्कतें  att  गलतियां  जो  कि  पहिले  कानून  में  रह  गयी  थीं  और  जिनके

 कि  रहते  लोगों  को  परेशानी  उनको  श्रावक  सुधार  करके  कर  दिया  जायेगा
 |

 ॥

 सरकार इस  बात  का  भी  ध्यान  रखेंगी  कि  जिन  नियमों  की  व्यवस्था  उसने  इस

 कानून  में
 की  है  चाहे वह  राज्य  बार  कौंसिलों  की  तरफ  से  अथवा  अखिल  भारतीय बार  कौंसिल

 तरफ  से  उन  नियमों  को  तुरन्त  बनवा  लिया  जायें  और  उनके  मातहत  जो  लोग

 एनरोल  होना  चाहेंगे  उनको  एनरोल  करने  की  सुविधा  दी  जायेगी  ।  मेरी  सूचना  हैकि
 भी  एनरोलमेंट  के  मामले  में  प्रौढ़  एडवोकेट्स  बनने  में  परेशानियां  होती  हैं  ।  मेरा  तो  कहना

 हैं  कि  अगर  वह  पहले  से  वकालत  करते  झरा  रहे  हैं  तब  तो  कोई  परेशानी  का  सवाल  कराना  ही

 नहीं  चाहिए  ।  नये  लोग  भी  यदि  एन रौल  करना  चाहें  तो  उनके  वास्ते  भी  यह  दिक्कत तलब
 न

 होना  चाहिए  कौर  उनके  वास्ते  भी  इंतजाम  होना  afer  इसके  बारे  में  कोई  जांच  पड़ताल

 हो  रही  है  ।  ate  कोई  रिपोर्ट  करा  रही  है  पौर  ot  रिपोर्ट  आने  के  बाद  रह  होगा  तो  इस

 काम  में  महीने  दो  महीने  या  तीन  महीने  तक  लग  सकते  मैं  are  करूंगा  कि  विधि  मंत्री

 महोदय  इन  तमाम  बातों  पर  सफाई  देंगे  झर  ऐसी  व्यवस्था  करेंगें  ताकि  नये  दर्जे  होने
 वाले

 एडवोकेटों  के  लिए  कोई  परेशानी  नहीं  रह  जायेगी  ।

 pat  रमेश  प्रसाद fag  (  संशोधन  विधेयक  का  स्वागत  करता

 हू  परन्तु  मरा  निवेदन  हू  कि  यदि  विधेयक  का  प्रारूप  तयार  करते  समय  इस  विषय  पर  उचित  ध्यान

 जाता  तो  इन  संशोधनों  की  बिल्कुल  ही  जरूरत  न  होती  ।  फिर  भी  जो  कछ

 किया
 गया  है  वह  wee  ही  है  शौर  में  उसका  समर्थन  करता  gait  इसके  लिए

 सम्बद्ध  को  मुबारकबाद  देता  हूं  ।  यह  ठीक  एक  कदम  है  ।

 अधिवक्ता  अधिनियम  की  धारा ६  कौर  ७  को  हटा  देने से  कई  एक  कठिनाइयां  द्र  हो
 गयीं हैं  |

 यह  आलोचना  की  है  कि  वरिष्ठ  at  कनिष्ठ  श्रधिवक्ताधों  में  अन्तर  किया

 जाता  है  ।  मेरा  निवेदन
 यह  कि  यह  ay  निराधार  है  ।  यह  ॒  मेरा मत  ह्वदय  है

 कि
 जो

 अन्तर
 है  वह  विधि  व्यवसाय  में  रहना  ही  चाहिए

 ।
 इसे  हटाया  नहीं

 जाना  चाहिए इन  शब्दों

 से  में  इस  विधेयक  की  सिफारिश  करता  हुं  ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 पंडित ह  do  शर्मा  (age ) : q Bt aa Ft )  :  में  इस  बात  की  सराहना  करता  चूंकि  मंत्रालय

 ने  पूरे  प्रश्नों  से  अधिवक्ता  (  dates  )  विधेयक  प्रस्तुत  किया  है  ।  लोगों  को  न्याय  प्राप्त

 ही  इस  दृष्टि से  इस  अधिनियम  का  बहुत  ही  महत्व  हैलो  हजार  वर्षों  से  चल  रहे

 इसे  कानून  में  परिवर्तन  बड़ा  ही  आवश्यक था

 को  राज  उचित  नहीं  समझा  जा  सकता  |

 ।  oat
 राज्य  के  समय

 के  कानून

 इसके  साथ  gt  में  यह  भी  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा

 lag  सिंद्धान्त की अंगीकृत  परीक्षा  सम्बन्धी  नियम  का  समर्थन  नहीं  किया  जा  सकता

 बात  है  ।  मेरा  मत  यह  है  कि  ag  otter  का  मामला  विश्वविद्यालयों तक  ही

 सीमित  रहना  चाहिए ।  मामलों  में  इसे  नहीं  घसीटा  जाना  अतः

 मेरा  अनुरोध है  कि  परीक्षा  का  उपबन्ध  श्रनावय्यक  है  इसे  हटा  दिया  जाना  चाहिए  ।

 इसके  अतिरिक्त यह  वरिष्ठ  कौर  कनिष्ठ  अ्धिवक्ताश्ों  का  भेद  भाव  नहीं  है  ।

 व्यवहारिक  दृष्टि  से  यह  बिलकूल  अनुचित  है  ।  समता  की  दृष्टि  से  भी  यह  भेद  भाव

 संगत  नहीं  हैं  ।  इसे  नहीं  रखा  चाहिए  i  बैसे  में  विधेयक  का

 समर्थन  करता  हूं  ।

 हज़र नवीस :  में  सदस्यों  के
 समर्थन

 के  लिये  उन
 का  प्रभारी  हूं  किन्तु  दो

 एक

 ने  के  बारे  में  आलोचना  की  है  ।  में  दावे  से  कहू  सकता  हूं  कि  भारत
 सरकार  का  सम्बन्धी  कार्य  बहुत  बढ़िया  किस्म  का  है  ।

 जहां  भी  अंग्रेजी का
 प्रयोग  होता  वहां को  यदि  पढ़ी  जायें  शौर इन  की  तुलना  भारतीय  विधियों

 से  की
 तो  इसका  न्  यह

 भी  याद  रखना  चाहिए कि  अंग्रेजी  हमारी

 मातृभाषा  नहीं  दूसरे  हमारे  प्रारुप  बनाने  वालों  को  संविधान  की  dram  कौर

 मूल  अधिकारों  के  दायरे भ्रमर  रह  कर  काम  करना  पड़ता है  ।  हमारे  कानूनों
 की

 भाषा  न  केवल  सरल  है  बल्कि  अत्यन्त  स्पष्ट  भी  है  ।  किन्तु हो  सकता  है  कि  न्यायाधीशों या
 वकीलों  को  जिनहें  विशेष  मामले पर  wa  देनी  होती  कभी  कभी  wae

 क्योंकि  कानून  में  प्रत्येक  समस्या  का  हल  नहीं  दिया  जा  सकता
 ।  केवल इस  कारण  की  भिन्न  व्यक्ति

 इसका  निर्वचन
 भिन्न  प्रकार  से  करते  हैं  ;  प्रारूप की  श्रालोवना  नहीं  की जा

 सकती
 ।

 मतभेद  का  उत्पन्नहोना  स्वाभाविक  है  ।  विधानों  की  नस्ली  जांच  तो  न्यायालयों में

 होती  है  ।  विधि  मंत्री  किनारे  मेरा  पूर्ण  उत्तरदायित्व  है  किन्तु  सदन  ने  भी  तो  कानून  का

 अनुमोदन  है  ।  इसलिए  कुछ  उत्तरदायित्व  सदन  का  भी  है

 हमें  इस  अधिनियम कार्य  में  हस्तक्षेप  करने  की  कोई  इच्छा  नहीं  है
 ।

 जीवी

 परिषदें  जैसा  चाहें  इत  का  निर्वाचन  कर  रुकती  हैं  ।  हम  चाहते  हैं  कि  यह  वृत्ति  अपने  लिये  स्वयं

 नियम  बनायें  ।  हम  ने  जो  हस्तक्षेप  किया  वह  इसलिये  नहीं  किया  कि  किसी  प्रारूप  में  कोई  त्रुटि

 बल्कि  इसलिये
 कि  श्रील-भारतीय  परिषद्‌ प्रभी स्थापित नहीं ont  स्थापित  नहीं  हुई  शौर  एक  राज्य  में  राज्य  परिषद्‌

 स्थापित नहीं  हुई  ।

 लोग  जो  इस  कारण

 इसके  लिये  भारत  सरकार  जिम्मेदार  नहीं  है  ।
 हमारा  हस्तक्षेप  वेवल  इसलिये  है  कि

 ॥ व्यवसाय में  दाखिल  नहीं  सकते  कष्ट  उठाय

 श्री  मुनि स्वामी ने  कहा  है  उन  व्यक्तियों  को  जों  परीक्षा  का  नियम  बनने से  पहले

 अधिवक्ता  बन  चुके  चजिमकत न्य  किये  जायें  ।  उच्चतम  न्यायालय  ने  एक  नियम  बनाया  है

 — कि  अधिवक्ता  का  दिल्लीवाल  में  कार्यालय  होना  श्रावक  है
 ।

 ——— ine

 मल  अंग्रेज़ी  में
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 में उन  की  दूसरी  बात  को  समझ  नहीं  सका  ।  उन्होंने  कहा  है  कि  उन  को
 जिन्होंने

 कानन की  परीक्षा  पास  कर  ली  प्रक्रिया  से  परिचित  समझा  जाना  मेरे

 विचार  यदि  ag  परिचित  तो  उसे  परीक्षा  नहीं  घबराना  चाहिए

 क्योंकि  उसकी  परीक्षा
 तो  प्रति  दिन  होती

 है  ।  यह  उच्चतम  न्यायालय  शौर  राज्य  दोनों

 के  हित में  है  कि  मुकदमा  करने  वाले  को  अच्छी  से  अच्छी  सेवा  मिल  सके  ।  इसलिए  उच्चतम

 न्यायालय  में  प्रैक्टिस  करने  के  लिए  अहंता  परीक्षा  wafer  aarp  है  यदि  मुझे

 कोई  ऐसी  परीक्षा  में  बैठने  के  लिए  तो  में  श्रव्य  बैठेगा  ।  में  श्री  मुनि स्वामी  से  सहमत

 नहीं हूं  कि  यदि  किसी  व्यक्ति  ने  विश्वविद्यालय  की  परीक्षा पास  कर  ली  तो
 उसे

 दोबारा बैठने  के  नहीं  कहना  चाहिये  ।

 लेखाओं के  सम्बन्ध  .  में  भी  अधिवक्ताओं  लिये  लेखकों का  प्रारम्भिक  ज्ञात  होना

 भी  आवश्यक  क्योंकि  उन्हें  बड़ी  बड़ी  रकमों  से  वास्ता  पड़ता  उच्चतम  न्यायालय ने  जो

 उपबन्ध  किये  वे  सबर  उचित  झर  wea  हैं  ।

 अनुच्छेद  YY B Heard के  अंतगर्त  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  नियम  संसद कें

 नियंत्रणाधीन किन्तु  मुझे  विशवास  कि  संसद  न्यायालय  द्वारा  किये  गाये

 निर्णयों का  क्योंकि  अधिवक्ताओं  a  सम्बन्ध  उच्चतम  न्यायालय  से
 प्

 है
 ।  यदि  ag  कोई  went  निर्धारित  कर  देता  है  घौर  %  साल  तर्क

 लागू  रखता  तो  सदन  को  बरामद  मानना  चाहिये ।  यदि
 सदस्य

 ने  कोई  प्रत्यावेदन  देना  तो  पहले  उसे  उच्चतम  न्यायालय  को  देना  चाहिये

 केन्द्रीय  विधायिनी  २५  १९५७  को
 संविधान  के  अनुच्छेद  ३०९  के

 बना  दी  गई  ati
 4  rata  निर्धारित  भ्रह्ताशओं  के  अनुसार

 उस  व्यक्ति  कों  इस  सेवा  में  प्रवेश  काफी  काननी  प्रशिक्षण  होगा  ।  उसने

 डिग्री  परीक्षा  पास कर  ली  है  आर  पांच  सात  वर्ष  न्यायिक  सेवा  में  या  प्र  क्रिस

 बिताये  उसे  रहता  परीक्षा  से  विभक्त  करना  उचित  है  |

 प्रेक्टिस  करने  वाले  वकील  परीक्षा  से  मुक्त  हो  सकता  है  न्यायिक  सेवा
 के  सदस्य  सेवा  निवृति बाद  फिर  प्रैक्टिस  करना  चाहे  ।  उन्हें भी  छूट  दी

 जा
 रही

 इसलिए  विभेद  का  कोई  va  ही  नहीं  जैसा  कि  श्री  नायर  ने  भय  aa  किया
 था  |

 महाराष्ट्र  राज्य  की  राय  के  बारे  में  afar  भारतीय  विधि  जीवी  परिषद  द्वारा  अपील  दायर

 कर  दी  गई  होगी  ।  चूंकि इस  में  बिलम्ब  होने  का  डर  है  ।  इसलिये एक  संशोधन  प्रस्तुत

 किया  गया  है
 ।  श्री  श्रोझा ने भी

 ने  भी  उस  विषय  पर  एक  संशोधन  दिया  जो  में  कुछ  परिवर्तनों

 के  बाद  स्वीकार कर  सकता  हूं  ।

 सभापति  महोदय
 :  ot  यह  है  भ्र धि वक्ता

 अधिनियम  ERS  में  संशोधन  करने
 बाले  विधेयक  पर  बिचार किया  जाये  क्

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 fang  महोदय  :  अब  हम  विचार  करेंगे

 खा
 ९४  का  संशाधन )  ।

 मूल  wast  में
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 fat  )
 मैँ

 पृष्ठ

 खंड  २  के  स्थान पर  निम्नलिखित रखा  जाय

 Amendment  of  section  section  24  of  the  Advocates  Act,  1961  (here-
 inaf.er  referred  to  as  the  principal  Act),  in  sub-section  (1),---

 (i)  in  paragraph  (ii)  of  the  proviso  to  clause  (d),  for  the  words  a  mem-
 the  words

 नने
 or  has  been  a  memberਂ  shall  be  substituted;

 (ii)  the  following  Explanation  shall  be  inserted  at  the  end,  namely:---

 a  person  passes  an  examination  fora  degree  in  law
 held  by  a  University  in  India,  he  shall  be  deemed  to  have  obtaineda  degree  in
 law  within  the  meaning  of  this  sub-section  on  the  date  on  which  the  results
 of  that  examination  are  published  by  the  University  on  its  notice  board  or
 otherwise.’’

 २४  का  संशोघन--अझधिवकता  प्रीमियम  FER  (  जिसे इस  के  बाद  मुख्य

 अधिनियम  कहा  जायेगा ),  की  घारा  २४  की  उपधारा  (१)  मैं  ——

 (१)  खंड  के  परन्तुक  के  पैरा  (२) में  सदस्य है  ”  शब्दों के  स्थान  पद

 तक  सदस्य है  या  रहा है  ”  शब्द  रख  दिये  जायेंगे क्

 (२)  मनत  में  निम्नलिखित  व्याख्या  निविष्ट कर  दी  जायेगी  ;

 कोई  व्यक्ति  भारत  के  किसी  विश्वविद्यालय  द्वारा  विधि  की  उपाधि &

 लिये  दी  गई  किसी  परीक्षा  में  उत्तरी हो  जाता  तो  यह  समझ  लिया  जायेगा  कि  उस  ने  उस

 तिथि को  जिस  दिन  कि  उस  विश्वविद्यालय  दवारा  उस  परीक्षा का  परिणाम  सुचना  पट  पर

 अथवा  were  प्रकाशित कर  दिया  इस  उपधारा  के अर्थों  के  अन्तर्गत विधि  की  उपाधि  प्राप्त

 कर  ली  है  *]  (3)

 fet  हज रन बीस  मैं  इस  को  स्वीकार  करने  के  लिये  तैयार  निम्न  परिवहन  के

 साथ  ॥

 मैं
 प्रस्ताव  करता  हूँ

 :

 That  in  the  amendment  moved  by  Shri  Ganshyamlal  Oza,  printed  as  No.

 3  in  List  No.  3  of  Amendment  to,---

 for  the  Explanation,  the  following  shall  be  substituted---

 the  purposes  of  this  sub-section,  a  person  shall  be

 deemed  to  have  obtained  a  degree  in  law  from  8  University  in  India  on  the

 date  on  which  the  results  of  the  examination  for  that  degree  are  published  by
 the  University  on  its  notice  board  or  otherwise  declaring  him  to  have  passed
 that oe

 मूल
 प्रकार  में



 १८८३  झषिवक्ता  विधेयक  ERE

 मैं  प्रस्ताव  करता  हूँ  कि  :

 घनस्याम  द्वारा  पेया  किये  संशोधन  में  जो  संशोधनों  की  संख्या  ३  में  संख्या  ३

 के  सामने  छपी है  —

 व्याख्या  के  स्थान पर  निम्नलिखित  रख  दिया  जायेंगा  :

 व्याख्या  :  इस  उपधारा  के  प्रयोजन  के  लिये  यह  समझ  लिया  जायेगा  कि  किसी  व्यक्ति

 ने  भारत  के  किसी  विश्वविद्यालय  से  उस  तिथि  को  विधि  की  उपाधि  प्राप्त कर  ली  जिस

 की  कि  विश्वविद्यालय  are  उस  उपाधि  को  परीक्षा  के  परिणाम  इस  के  सूचना  qs  पर  या  अन्यथा

 प्रकाशित किये  जायें  जिस में  उसके  वह  परीक्षा पास  करने  की  घोषणा कर  दी  गई  है  ”]  (¥)

 महोदय  :  श्री  ओझा  के  संशोधन  के  है है  भाग  में  मानवीय  मंत्री ने  कुछ

 संशोधन  किया  यह  स्थानापन्न  संशोधन  नहीं  है  ।  मैं  उसे  we  मतदान  के  लियें  रखता

 हूं
 ।

 प्रशन यह  है  :

 That  in  the  amendment  by  Shri  Ganshyamlal  Oza,  printed
 १  as  No.  3  in  List  No,  3  of  Amendments,

 for  the  Explanation,  the  following  shall  be  subseituted—

 the  purposes  of  this  sub-section,  a  person  shall  be  deemed
 to  have  obtained  degree  in  law  froma  University  in  India  on  the  date  on

 which  the  results  of  the  examination  for  that  degree  are  published  by  the

 University  on  its  notice  board  or  otherwise  declaring  him  to  have  passed  that

 घनश्याम  श्रोता  द्वारा  पेश  कें  संशोधन में  संशोधकों की  संख्या  a  में  संख्या

 ३  के  सामने छपी  है

 व्याख्या  के  स्थान  पर  निम्नलिखित रख  दिया  जायेगा  ;

 ब्याहता  :.  इस  उपधारा  के  प्रयोजन  के  लिये  यह  समझ  लिया  जायेगा  कि  किस  व्यक्ति

 ने  भारत के  किसी  विश्वविद्यालय से  उस  तिथि  को  विधि  की  उपाधि  प्राप्त  कर  ली  जिस की  कि

 विश्वविद्यालय  द्वारा  उस  उपाधि  की  परीक्षा  के  परिणाम  इस  के  सूचना  पट्ट  पर  या  झबिया

 अकाली  किये  जायें  जिस  में  उसके वह  परीक्षा  पास  करने  कौ  घोषणा  कर  दी  गई  है  (४)

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हश्र  |

 faarata  aa  में  stot  के  संशोधन को  ,  संबोधित रूप  मतदान  वे

 रखता  हूँ  ।
 ——— a  a

 मल  aaa  में
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 et  यह  है  कि

 क
 ओष्ठ  ्

 खण्ड  २  के  स्थान  ge  निम्नलिखित  रखा  जाय

 ‘4Arierdmer  of  seztior  24.  —In  stction  24  of  th:  Advocates  Act,  1951  (here~
 inafter  referred  to  as  the  principal  Act),  in  sub-section.  (1);

 (i)  im  paragraph  (ii)  of  the  proviso  to  clause  (d),  for  the  words

 memb  the  words  or  has  been  a  member’’  shal!  be  substituted;

 (ii)  the  following  Explanation  shall  b>  inserted  at  the  end,  namely:-—

 the  purposes  of  the  is  sub-section,  a  person  shall  be  deemed:
 to  have  obtained  a  degree  in  law  from  a  University  in  India  on  the  date.  न

 on  which  the  results  of  the  examination  for  that  degree  are  published  by:
 the  University  on  its  notice  board  or  otherwise  declaring  him  to  have-

 passed  that

 २४  का  संशाधन--अधिवक्ता  अधिनियम  १६६१  इस  के  बाद
 भक

 अधिनियम  कहा  जायेगा  ),  की  धारा  २४  की  उपधारा (g)  में

 (१)  खंड  के  परन्तुक के  परा  (२)  में  सदस्य है  ”  शब्दों के  स्थान  पर

 सदस्य  है  या  रहा  है  शब्द  रख  दिये  जायेंगे
 ॥

 (२)  अन्त में  निम्नलिखित  व्याख्या  निविष्ट  कर  दी  जायेगी  ;

 कोई  व्यक्ति  भारत  केਂ  किसी  द्वारा  विधि  की  उपाधि

 के  लिये  दी  गई  किसी  परीक्षा  में  उत्तीर्ण  हो  जाता  तो  यह  लिया  जायेगा  कि  उसने  उस

 तिथि  को  जिस  दिन  कि  उस  विश्वविद्यालय द्वारा  उस  परीक्षा  परिणाम  अपनें  सूचना  पट्ट  पर

 अथवा  अन्यथा  प्रकाशित  कर  दिया  इस  उपधारा  क अझ्थों  के  अन्तर्गत  विधि  की

 प्राप्त कर  ली  है
 ”

 (४)

 स्वीकृत  हुश्न  |

 सभापति  महोदय
 :

 यह  है  :

 इक  खंड  संशोधित  रूप  में  विधेयक  का  अंग  बने
 ी

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 @z  2  संशोधित  रूप  सें  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 खंड  ३  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 खंड  v—— (ag  धारा त्रों  xs  शौर  ye  की
 an  _

 मल  भंप्रेज़ी  में
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 fat  to  राठ  afar  :  में  झपना  संशोधन संख्या  १  प्रस्तुत करता  मेरे  संशोधन

 का  झाशय  केवल  इतना  है  कि  उन  अधिवक्ताओं  जिन्होंने  पहली  बार  अरपना  नाम  दर्जे

 करवाना है  जो  उच्चतम  न्यायालय  के  नियमों  के  अभिलेखों में  दें  थे  और  जों

 समय पर  अपने  नाम  दर्ज  नहीं  करवा  विमुक्त किया  जाये  ।

 pat  हज रन बोस  मैं  श्री  मनिस्वामी  के  संशोधन  को  स्वीकार  नहीं  कर  सकता  |

 सभापति  महोदय  हारा  संशोधन  संख्या  १  मतदान  के  लिय  रखा  गया  तथा  स्वीकृत  न

 fart  महोदय  :
 प्रशन  यह  है

 =  tt
 खंड ४  विधेयक का  बन

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुर  |

 खंड  ४  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 खंड़  ५  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 खंड  १,  अधिनियमन सुत्र  झर  विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये
 ।

 fat  हजरनवोस  मैं  प्रस्ताव करता  हुं  कि

 को  संशोधित  रूप  में  पारित  किया  जाय  15.0

 महोदय  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  |

 श्री  न्लजराज  सिह ।  )  क्या  आदर्श  नियम  जो  सरकार  ने  बनाये  थें

 उच्च न्यायालयों ने  स्वीकार कर  लिये  हैं  ?

 fat  हज़रत विस  :  उन्होंन ेवें  बदल  दियें थे  ।  उन्हें  बदलने का  उन्हें  पूरा  अधिकार

 राज्य  विधि  जीवी  उत्तर  प्रदेश  में  ३  १९६१  को  दिल्‍ली  में  १  दिसम्बर

 १९६१
 को  शौर  मध्य  प्रदेश  में  १६  १६६१ को  बनी  थीं

 ।
 अखिल  भारतीय  परिषद्‌

 के  भी  शीघ्र  बनने की  ।

 महोदय  :.  प्रश्न यह  है

 विधेयक को  संशोधित रूप  में  पारित किया  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  द्वि  ।

 विमान  निगम
 )

 syria  उपमंत्री  में  डा०  To  सुमनायन की  शोर  से

 aq  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  निगम  अधिनियम  १९४५३  में  अग्रेतर  संशोधन  करने  वाले
 विधेयक पर  राज्य  सभा  द्वारा  पारित  रूप  में  विचार  किया  जाये  ग

 मूल  शनाज़  में
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 संशोधन  जो  कि  धारा  १८  का  संशोधन करता  है  उसका  कुछ  पक्षों में  विरोध

 हुआ  तथापि  मैँ  आशा  करता  हूं  कि  इस  संशोधन का  सभा  में  कोई  विरोध  नहीं  होगा  ।

 यह  कहा  गया  हैं  कि  यह  dates  विमान  सेवाओं  को  राष्ट्रीयकरण  करने  की  नीति  के  विरुद्ध

 होना  श्र
 र

 यह  प्रौद्योगिक  नीति  संकल्प  के  भी  विरुद्ध  है  ।  मैं  माननीय  सदस्यों से

 करता हूं  कि  वे  इस  संशोधन  पर  किसी  अन्य  अभियान  का  आरोप  न  करें  ।

 मैँ  यह  बात
 स्पष्ट  करना  चाहता  हूं  कि  सरकार  नीति  संकल्प  भरे  o

 सहमत है और है  और  वह  उसमें  जरा  भी  परिवर्तन  नहीं  करना  चाहती  है  ।

 सभा
 को  ज्ञात  होगा  किं  ५  8862 FT को  बम्बई  भर  बड़ौदा  के  बीच  एक

 सुचित  संचालक  द्वारा  एक  विमान  सेवा  प्रारम्भ  किये  जाने  के  सम्बन्ध  में  चर्चा  हुई  थी  ।  चर्चा

 ae  दौरान  हमने  कहा  था  कि  हमने  इस  सेवा  के  लिये  कोई  अनुमति नहीं  दी  है  क्योंकि  अनुसूचित

 विमान  संचालकों को  जो  अनुमति  पत्र  दिया  जाता  है  उसके  अधीन  उन्हें  किसी  भ्र नुम ति की

 भी  नहीं  है  ।
 '

 मैंने  यह  बताया था  कि  उनक  जो  लायसेंस  दिया  जाता  हैं  उसके  अनुसार

 ऐसे  किसी  दो  स्थानों  के  बीच  जहां  नियमित  विमान  सेवा  नहीं  है  अपनी  सेवा  आरम्भ  कर

 सकते हैं  ।  PER  तक  बम्बई  बड़ौदा  के  बीच  कोई  निगम  को  नियमित  विमान  सेवा

 नहीं  अतः  एक
 गैर-सरकारी

 संचालक  वहां  अपनी  सेवा  उस  समय  तक  चला  सकता  थार

 जब  तक  कि  निगम  वहां  अपनी  सेवा  कायम  न  करे  ।

 जैसे  ही  हमने  बम्बई  बड़ौदा  सेवा  को  भ्र पने  हाथों  में  लेने  का  निश्चित  किया  वैसे  ही

 गैर  सरकारी  संचालक नें  अपनी  सेवायें  समाप्त  कर  दीं  ।

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  दी  गई  परमिट  के  अधीन  गैर  सरकारी  संचालकों  द्वारा  चलाई  जाने
 '  वाली  सेवाओं का  स्पष्टीकरण करने  के  सम्बन्ध  में  प्रशन  पूछें गये  हैं  ।  यह  कहा  गया  है  कि  गर

 सरकारी  संचालकों के  विमानों  का  समय  a  क्रम  ऐसा  होता  है  कि  उन्हें  श्रतुसुचित  कहा  जा

 हे  कौर  इस  प्रकार  यह  निगम  अधिनियम  पर  हस्तक्षेप  करने  के  बराबर  हं  ।

 इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  ने  यह  निश्चय  किया  कि  विमान  निगम

 नियम की  धारा  १८  में  इस  प्रकार  का  संशोधन  किया  जाये  कि  इस  प्रकार  की  सेवाओं  के  सम्बन्ध

 मैं  किसी  प्रकार का  कोई  संदेह  किसी  के  मन  में  नहीं  रहने  पाये
 :  प्रस्तावित  संशोधन  के  अधीन

 भविष्य में  गैर-सरकारी सरकार का  गैरसरकारीं  संचालकों  के  ऊपर  अर्धिक  नियंत्रण  रहेगा  |

 संचालन के  लिये उस  विद्वेष  क्षेत्र  के  सम्बन्ध  में  भी  जहां  कि  वह  अपनी  सेवायें  कायम  करना  चाहता

 है  faa  अनुमति  लेने  की  आवश्यकता  होगी  ।  ऐसी  अनुमति  देने  में  सरकार  राष्ट्रीय
 निगमों

 के  हितों  की  रक्षा  के  लिये  उपेक्षित  शर्तें  निर्धारित  कर  सकती  है
 ।

 इसके  दवारा  गर-सरकारी  संचालकों

 पर  अधिक  और  प्रभावशाली  fear  हो  सकेगा  ate  यात्रा  करने  वाली  जनता  को  भी  ऐसे

 क्षेत्र  के  बीच  जहां  कि  निगम  के  विमानों की  सेवा  उपलब्ध  नहीं  है  weet  ak  नियमित

 उपलब्ध हो  सकेंगी  ।

 अतः  मेरे  विचार से  सभी  लोगों  को  जो  यह  चाहते  हैं  कि  जनता  को  कुशल  तीब्र
 शर

 met  विमान  सेवा  उपलब्ध हो  इस  संशोधन का  स्वागत  करना  चाहिये

 क्षेत्रों  में  होंगी  जहां  कि  राष्ट्रीय
 निगम

 की
 सेवायें  उपलब्ध  नहीं हैं

 प्रौढ़
 निगम  किसी

 भी
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 समय  उस  क्षेत्र  में  अपनी  सेवायें  प्रारम्भ  कर  सकता  है  ।  ऐसे  समय  गैर-सरकारी  सं  घालक

 को  वहां से  तत्काल हट  जाना  होगा  |  इससे  भझ्रौद्योगिक नीति  संकल्प  के  उल्लंघन का

 प्रबल  पैदा  नहीं  होता  है  अर्पित  उससे  उसके  क्रियान्विति में  सहायता  मिलेगी  ।

 यह  कहा  जा  सकता  है  कि  इन्डियन  एयर  लाइन्स  कारपोरेशन  इन  सभी  क्षेत्रो ंमें  अपनी

 सेवायें  प्रारम्भ  कयों  नहीं  करता  है  ।  निगम  काफी  सोच  विचार  के  पश्चात  इस  fray  पर

 पहुंचा है  कि  जहाजों कीं  संख्या  के  अनुसार ही  उनके  क्षेत्र  की  उत्तरोत्तर वृद्धि  की  जाये  ।  निगम

 ने  यह  निचय  किया  है  डकोटा की  सेवाओं  में  वृद्धि  नहीं  की  यद्यपि  ये  विमान  बहुत

 हैं  तथापि  कठिनाई  यह  है  कि  इनके  पुर्जे  बड़ी  कठिनाई से  मिलते हैं  ।  अतः  उनका  संचालन

 भ्र लाभकारी हो  जाता  हैं  ।  निगम  अ्रधिनियम में  दिये  गये  निदेशों  के  sqrt ही

 कार्यो कर  क्योंकि  उसमें  er  गया  है  कि  निगम  अपनी  सेवायें  वहीं  विस्तृत  कर  जहाँ

 एसा  करना  उसके  लिये  लाभकारी  हो  ।

 इस  समय  इन्डियन एयर  लाइन्स  कारपोरेशन के  पास  उन  क्षेत्रों  के  लिये  मझले  आकार

 के  लाभकारी  विमान नहीं  हैं  ।  मेरे  विचार  से  निगम  के  लिये  अगले  तीन  या  चार  वर्षों  तर्क

 प्रकार  के  विमान  प्राप्त  करना  प्रौढ़  उन्हें  संचालित
 कर  सकना  संभव  नहीं

 तथापि  इसके

 £  वे  आधुनिक  प्रकार  के  टर्बो-प्राय  विमान  देश  या  विदेशों  से  प्राप्त  कर  उसका  उपयोग

 कर  सकता  हूं  तदबीर ने  अपनी  सेवायें  उस  क्षेत्र  तक  भी  विस्तृत  कर  सकते  हैं  ।

 मैं  झरिया  करता  हूं  कि  धारा  १८  के  सम्बन्ध  में  जो  भ्रांति  है  वहू  बहुत  कुछ  दूर  हो  गई  होगी  ।

 सरकार  का  तात्पये  गैर  सरकारी  स  चालकों पर  कड़ा  नियंत्रण  करना है  ।  उसे  बे  सेवायें  अनुमति

 में  दी  गई  के  अनुसार ही  चलायी  जायेंगी  ।  माननीय  सदस्यों  को  विधेयक  का  विरोध  करते

 हुए  यह  बात  अपने  ध्यान  में  रखनी  चाहिये  |

 धारा  ३०  के  ats  विमान  परिवहन  परिषद्‌  की  स्थापना  tERY  में  की  गई  थी  ।  इसे  विमान

 सेवाओं  द्वारा  लिये  जाने  वाले  भाड़े  व  किराये  सम्बन्धी  सदस्यों  के  भ्रघ्ययन  का  कार्य  सौंपा  गया

 था
 |

 तथा  उनसे  वे  सिद्धान्त  निर्धारित  करने  को  कहा  गया  था  जिसके  घिन  वे  भविष्य  में  भाड़ा  इत्यादि

 कर  सकें  ।  वित्त  मंत्रालय के  अनसार  परिषद  सम्बन्धी  धारा  की  शब्दावली के  अनसार

 परिषद्‌  का  विघटन  भी  नहीं  किया  जा  सकता  था  |  इस  अवसर  से  लाभ  उठां  कर  सरकार

 को  ag  अधिकार  दिया  गया  हैं  कि  जब  वह  श्रावश्यक  समझे  ऐसी  परिषद्‌  नियुक्त  कर  सकती

 a  |

 धारा  ३६  के  अनुसार  निगम  के  लिये  ag  अनिवार्य  था  कि  वह  प्रत्येक  वित्तीय  वर्ष  के
 आरम्भ  के  तीन  महीने  पूर्व  अपने  प्राक्कलन  केन्द्रीय  सरकार  को  पेश  aa  इस  धारा  में  यह

 संशोधन  कर  दिया  गया  है  कि  निगम  यह  प्राक्कलन दो  महीने  पुर्व  पेश  किया  करेगी ।

 महोदय  पीठासीन

 घारा
 ४४  की  उपधारा ३  का  संशोधन  प्रशासकीय  सुविधा  के  लिये  किया  गया  है

 |

 घारा ४५  का  संशोधन  मुफ्त  रियायती  पासों  के  सम्बन्ध  में  हैं  ।  इसके  अतिरिक्त

 एयर  इंडिया  इन्टरनेशनल  का  नाम  बदलकर  केवल  एयर  इंडिया  किया  जा  रहा  है  ।  यह  बात

 निगम के  ही  अनुरोध पर  की  जा  रही  है  निगम  का  कथन हैं  कि  विदेशों में  उसे  एयर  इंडिया  के

 माम से  ही  लोग  जानते  हैं  ।  इसमें  नीति  सम्बन्धी  कोई  विषय  श्रन्तग्रस्त  नहीं  |  संविधान  में

 इस
 बात

 का  उपबंध  कर  दिया  गया  है  कि  नाम  के  बदल  जाने  से  निगम  की  बस्तियों

 दायित्वो ंमें  किसी  प्रकार  का  अन्तर नहीं  जायेगा  ।



 af  विमान  निगम  सि  ag  PERT

 गूँ उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  ।

 fat  इखजीत  गुप्त  उपमंत्री के  भाषण  सुनने
 ग

 यह  प्रथा  रही के  उपरांत  श्री  भी  में  धारा  १८  के  संशोधन का  विरोध  करता  हूँ  ।

 है  कि  जिस  धारा  का  संशोधन  किया  जाता  है  उस  धारा  के  संक्षेप  की  प्रतिलिपि  संशोधन  विधेयक  में

 भी  दी  जाती है  तथापि  यह  areas  का  विषय  है  कि  जब  सभी  अन्य  धाराओं  जिनका  संशोधन

 किया जा  रहा  उनका  सार  दिया  गया  किन्तु  इस  धारा  का  संक्षेप  नहीं  गया है  ।

 इससे  निसंदेह  कुछ  संदेह  पदा  होता  हे  ।  प्रगट  रूप  में  भी  यह  संशोधन  विधेयक  औद्योगिक
 नीति  संकल्प  केਂ  प्रतिकूल  हूँ  जिस  में  यह  कहा  गया  हैं  कि  रेलवे  तथा  पिसान  परिवहन  का  विकास

 केन्द्रीय  सरकार के  एकाधिकार ों के  रूप  में  किया  जायेंगी  अतः  यह  एक  संद्धान्तिक श्रइन इन

 है  इसका इस  प्रकार  उल्लंघन  करना  किसी  भांति  भी  उचित  नहीं  हैं  ।  इसके  लिये  यद  aw  दिया

 गया  कि  निगम  इस  समय  उन  क्षेत्रों  में  विंमान  सेवायें  आरम्भ  करने  योग्य  नहीं  है  ।

 इस  कारण  गर-सरकारी  संचालक  को  यह  सुविधा  दी  गई  है  कि  यदि  इसी  पर  चला  जाये

 तो  यदि  कोई  कम्पनी  उन  क्षेत्रों  में  जहां  कि  रेलवे  लाइन  नहीं  हे  वहां  रेलवे  लाइन  आरम्भ

 करना  चाहेगी  सरकार  को  उसे  भी  मंजूरी  देनी  चाहिये  ।  यही  बात  दिव्यास्त्रो ंके  सम्बन्ध  में

 भी  कही  जा  सकती  हैं  यदि  कोई  बिदेशी  फर्म  हमसे  इस  कार्य  में  सहयोग  करने  को  तैयार हो

 जाये  तो  हमें  उन्हें  इसकी  अनुमति देनी  चाहिय े।

 क्षोभ  का  विषय  यह  हैं  कि  ऐसा  महत्वपूर्ण  संशोधन ऐसे  समय  सभा  में  लाया

 गया  जब  कि  सभा  समाप्त हो  रही  र  सभा  में  केवल  गिने  चुने  सदस्य  मौजूद  हैं  मेरे  विचार

 से  इसे  नये  संसद  के  सत्र  में  रखा  जाता  तो  अधिक  अच्छा  रहता  ।

 माननीय  मंत्री  ने  आरम्भ  में  कहा  था  कि  कुछ  श्रालोचकों  ने  उत  पर  लगाया

 a  कि  यह  नीति  राष्ट्रीयकरण  को  धीरे-धीरे  समाप्त  करने  की  हैं  ।  मैं  सभी  उन  आलोचकों

 की  बात  से  सहमत  gt  इसलिये  कि  राष्ट्रीयकरण  को  समाप्त  करने  का  यही  तो  एक  तरीका

 हो  सकता  tae  कोई  भी  राष्ट्रीकरण  का  खुला  विरोध  तो  कर  नहीं  सकता
 !

 आपको  याद  होगा  कि  निजी  क्षेत्र  के  कुछ  निहित  स्वार्थ  are  उद्योगपतियों  ने  सरकारी

 क्षेत्र  के  विरुद्ध  प्रचार  शुरू  किया  था  wie  यह  कहना  शुरू  किया  था  कि  घाटे  पर  चलने  वाले

 art  उपक्रमों  को  निजी  क्षेत्र  को  सौंप  दिया  ।  सरकार  नें  बार-बार  झ्ाइ्वासन  दिये  हूँ

 कि  ऐसा  नहीं  होगा  ।  इसीलिये  जनता  को  ara  बंध  गई  ह  कि  aa  सरकारी  क्षेत्र का  निरन्तर

 प्रसार होता  जायेगा  जनता  को  भरोसा  हो  गया  है  कि  धीरे-घीरे  सारे  विमानपरिवहन

 का  राष्ट्रीयकरण  होता  जायेंगी  ।  परन्तु  यह  धारा  {5-7  संशोधन--उनकी  arent

 पर  पानी फर  देगी  ।

 माननीय  मंत्री  भली  भांति  जानते  हैं  कि  निजी  उद्योगपति  तरह-तरह  के  कदाचार

 श्रनियमित्ततायें  कर  रहे  हैं  ।

 कई  भूतपूर्व  राजा  भर  सामन्त  भी  हैं  जिन्होंने  व्यवसाय  शुरू  कर  दिया  है  ।  उनमें अब  ्  म

 से  कई  कांग्रेस  के  बड़े  fea  भी  मैँ  उनके  नाम  नहीं  लेना  चाहता  ।  जांच  होनें  पर  वे  कई

 बार  दोषी  सिद्ध  हो  चुके  हैं  ।

 मल  wis  में



 ७  १८८३  विमान  निगम  विधेयक  ok

 मुझे  सुन  कर  श्राइचयें  gar  कि  माननीय  मंत्री  ने  डकोटा  विमानों  के  संचालन  की  कई

 कठिनाइयां  बताई  उन्होंने  कहा  है  कि  उनके  पुर्जे न  मिलने  के  कारण  इंडियन  एयर

 कारपोरेशन  उनको  कार्यक्षमता  पुर्वक  नहीं  चला  पाता  ।  लेकिन  निजी  संचालकों  के  लिये

 भी  तो  यही  कठिनाइयां होंगी  ।  उनके  तो  अधिकांश  विमान  डाकोटा  ही  argo  ए०  सी
 ०

 की  उनके  पास  भी  पुराने  किस्म  के  डाकोटा  विमान  ही  शर  वे  उनकों  ठीक  से

 चला रहे  हैं  ।

 ar  इस  विधेयक  से  तो  उनकी  स्थिति  शौर  मजबूत  हो  जायेगी  ।  उनके सारे  दोषों

 को  अनदेखा कर  दिया  जायेंगी

 मैँ  जानना  चाहूंगा  कि  अनुसूचित  विमान  परिवहन  सेवा  कौर  गेरु-अ्नुसूचित  विमान  सेवा

 में  क्या  अन्तर  हे  ।  माननीय  मंत्री  की  बात  सुनने  के  बाद  तो  कौर  उलझन  बढ़  गई  है
 ।

 अधिनियम  में  इसकी  परिभाषा  काफी  स्पष्ट  उसमें  अनुसूचित  विमान  सेवा  उसे  बताया

 गया  हूं  जो  बिलकुल  नियमित  ढंग  ठीक  समय  पर  चलती  हो  सर्वसाधारण  के  लिये

 सुलभ  हो  ag  परिभाषा  यात्री  झर  माल  दोनों  ही  यातायात ों  पर  लागू  होती  ह  ।
 उसमें

 यह  भी  व्यवस्था  हूँ  कि  सेवा  को  विमानों  के  चलने  शर  पहुंचने  के  समय  सर्वसाधारण  के  लिये

 प्रकाशित  कर  देने  चाहिये  ।  लेकिन  फिर  ऐसे  निजी  सेवायों  को  झनज्ञप्तियां  क्यों  दी  गई  हैं

 जो  अपनी  समय  सारिणियां  प्रकाशित  नहीं  करते
 ?

 वे  यात्रियों  को  पूछने  पर  विमानों

 चलने  भ्र  पहुंचने  का  समय  बता  देते  यह  अनियमितता  है  ।  फिर  ऐसी  अनियमितताएं

 करने  वालों  को  इस  विधेयक  द्वारा  अनुसूचित  विमान  संचालक  कैसे  बनाया  जा  सकता  ह
 ?

 हम  इसका  समर्थन  नहीं  कर  सकते  ।

 झर  यदि  यह  मान  लिया  जाये  कि  वे  श्रनसूचित  सेवायें  संचालित  कर  रहे  तो  फिर

 सरकार  नें  उनको  अवैधानिक  कार्य  करने  की  अनुमति  क्यों  दी
 ?

 pat  सिहासन  fag
 )

 उनको  अ्रनज्ञप्तिथां दी  गई  थीं  ।

 fat  wave चाहत  वे  झनुज्ञप्तियां नहीं  उनको  परमिट  ही  कहा  जा  सकता  है  ।

 प्रत्येक  उड़ान  के  लिये  अलग  से  परमिट  लेना  पड़ता  ae  वर्षों  ने  इसी  तरह  काय

 चलाते आआ  रहे  हैं  ।

 माननीय  मंत्री  की  यह  दलील  भी  समझ  में  नहीं  श्राती  कि  इस  संशोधन  के  बाद  सरकार

 offs  प्रभावशाली  ढंग  से  नियंत्रण  कर  सकेंगी  ।  यदि  सरकार  उनके  विमानों  के  चलने  के

 और  इत्यादि  के  बारे  में  कोई  नियंत्रण  नहीं  कर  सकती  तो  फिर  नियंत्रण  का

 ay  a  क्या  है
 ?

 निजी  विमान  सेवा  समवाय  प्रचार  करते  हैं  कि  वे  यात्रियों  को  कम  भाड़े  पर

 ले  जा  सकते  ठीक  हूं  तब  उनको  अनुसूचित  सेवा  करार  दिये  जाने  के  बाद  भी  कम  भाड़े

 पर  ही  यात्री  परिवहन  करना  चाहिये  ।  कौर  एक॑  बार  उनकी  सेवा  को  श्रतुसूचित  बना  देने

 के  उनको  इस  क्षेत्र  से  हटाना  कठिन  हो  जायेगा  ।

 फिर  यह  भी  समझ  में  नहीं  are  कि  विमान  परिवहन  परिषद्‌  को  भंग  करने  की  शाक्ति

 यों  ग्रहण  की  जा  रही  है  ।  वह  तो  एक  सलाहकार  निकाय  हैं
 ।

 निगम  उससे  झावद्यकता

 पड़ने  पर  सलाह  कर  सकते  हैं  ।
 A

 मूल  संगर
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 feats  उद्दीन  उप मंत्रो
 :

 हमने  निगमों  से  पुछा था  कि  उनके  पास

 सलाह  के  लिये  कोई  मसले  हैं  या  नहीं  ।  उन्होंने  कहा  था  कि  नहीं  हैं  ।

 pat  इकजोत  गुप्त
 :

 लेकिन  आगे  कभी  तो  ऐसे  मसले  झा  सकते

 fat  मुहोउद्दोन
 :

 जब  भी  मसले  हम  एक  ऐसा  निकाय  नियुक्त  कर
 देंगे

 ।

 fet  इन्द्रजीत  गुप्त
 :

 ऐसा  क्यों  ?  यही  तो  मेरी  समझ  में  नहीं  arn  ।  इसलिये  इसी

 समय  तो  उसकी  सब  से  अधिक  आवश्यकता  क्योंकि  निजी  सेवाओं  को  शभ्रनुसुचित

 बनाया  जा  रहा  है
 ।

 इसी  समय  तो  नयी-नयी  समस्यायें  उठेंगी  ।

 इसलिये  मैँ  घारा  १८  कौर  ३०  के  प्रस्तावित  संशोधन  का  विरोध  करता  हूं  ।

 श्रीमती इला  पीले  चौथी
 :

 मैं  ने विरोधी दल  के  सदस्य  का  भाषण  ध्यान  से

 सुना  है  ।  उनकों  यह  गलतफहमी  है  कि  सरकार  कुछ  छिपाना  चाहती  है  ।

 इसकेਂ  बाद  भी  पहलें  की  तरह  विमान  संचालकों  को  परमिट  तो  दिये  लेकिन

 wa  उन  पर  कड़ा  नियंत्रण  विमानों  के  संधारण  के  बारे  में  उन  पर  कुछ  शर्तें  लगा

 दी  जायेंगी  ।  जो  उन  शर्तों  को  पूरा  नहीं  कर  उनको  परमिट  नहीं  दिये  जायेंगे  ।

 निजी  संचालकों  को  इसीलिये  भ्र वसर  दिया  जा  रहा  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  सभी  स्थानों

 पर  विमान  सेवायें  सुलभ  बनाने  में  असमर्थ  है  ।  हमें  यह  नहीं  सोचना  चाहियें  कि  सरकारी

 क्षेत्र  और  निजी  क्षेत्र  के  बीच  कोई  विरोध  चल  रहा  वे  दोनों  ही  एक  दूसरे  कें  rae

 प्रौद्योगिक  नीति  संकल्प  में  यहीं  नीति  रखी  गई  है

 निजी  क्षेत्र  के  संचालकों  ने  भी  देश  सरकारी  क्षेत्र  की  काफी  सेवा  की  हैं  ।  उन्होंनें

 मिजो  के  पर्वतीय  इलाके  में  भूख  से  विलखती  जनता  के  लिये  विमानों  द्वारा  खाद्यान्न  पहुंचाये

 मनीपुर  में  भी  उन्होंने  ऐसी  ही  दशा  में  खाद्यान्न  पहुंचाने  में  सहायता  की  थी  ।  उड़ीसा

 के  बाढ़-ग्रस्त  इलाके  को  भी  उन्होंने  इसी  तरह  सहायता  पहुंचाई  थी  ।  निजी  संचालकों  नें

 इस  प्रकार  देश  सेवा  भी  की  केवल  मुनाफ़ों  पर  उनकी  are  नहीं  रही  ।

 उन्होंने  घाना  और  नाइजीरिया  तक  विमान  सेवायें  चालू  की  उन्होंनें  जिन  विमान

 मार्गों को  विकसित  कियां  उन  पर  ही  इंडियन  एयर  कारपोरेशन
 ने

 att  सेवायें  चालू

 की  इस  प्रकार  निगम  केਂ  लिये  निजी  संचालकों  ने  ही  आधार-तैयार  किया  है
 ।

 उन्होंने

 कलकत्ता  झर  उत्तरी  बिहार  तथा  झ्रासाम  के  बीच  सस्ती  विमान  सेवायें  चालू  रखी  हैं
 ।

 उनकी  सफलता  को  इस  तरह  देखिये  कि  निगम  जहां  एक  महीने  में  अधिक  से  vies

 १,०००  टन  कीਂ  दुलाई  करता  वहां  निजी  संचालक  १,८६०  टन  ढोते  we
 जहां  निगम

 की  न्यूनतम  दुलाई
 ४००

 टन  प्रति  साह  वहां  निजी  संचालकों  की  ढुलाई  ६०० टन  है

 निजी  संचालकों  को  भी  अपनें  काम  में  समुचित  सावधानी  रखनी  पड़ती  है
 ।

 उन्होंने

 सरकारी  निगम  से  कहीं  बरच्छा  काम  कर  के  दिखाया  इसलिये  मुनाफा  भी  ज्यादा  कमाया

 हुह

 इसीलिये  मैं  कहती  हूं  कि  यह  संशोधन  स्वीकार  किया  जाना  चाहिये
 ।  इस

 खंड

 को  संशोधित  करने  से  कोई  बुराई  पैदा  नहीं  होगी  ।  निजी  संचालकों  के  इस  नियंत्रण  से  विमान
 ( सेवाओं  में  कुछ  स्थायित्व  पैदा  होगा

 मिलि  sat  में
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 हमें  निजी  संचालकों  में  ऐसी  भावना  पैदा  नहीं  होने  देनी  चाहिये जैसे  वे  देश  के

 दलितों  के  विरुद्ध कोई  काम  कर  रहे  हैं
 ।

 विमान  परिवहन  पर  सरकार  का  खर्च  ८०,०००  रुपये  पड़ता  है
 ।

 सरकार

 आवश्यकता  पड़ने  पर  उसका  पुनर्गठन  कर  सकती  है  ।  परन्तु  मेरा  ख्याल  हैं  कि  उसके  स्थान
 पर

 विमान  परिवहन  अनुज्ञप्ति-बोर्ड  बनाना  ज्यादा  अच्छा  जैसा  कि  नौवहन  कौर  रेलवे  में

 भोजन है  ।

 मैं  माननीय  मंत्री  की  इस  बात  से  बिल्कुल  सहमत  हूं  कि  सरकारी
 क्षेत्र

 कें

 निगम  की  व्यावसायिक  तरीके
 से

 संचालित  किये  जानें  चाहिये
 ।

 उनको  भी  लाभदायक
 बनाना  चाहिये  ।

 सरकारी  निगम  ai  निजी  संचालकों  दोनों  के  विमान-सेवाओं  की  एक  परम्परा

 बनानी  चाहिये  जिसका  विदेशों  में  भी  सम्मान  किया  जाये  |

 में  इस  विधेयक  का  स्वागत  करती  हूं  ।

 pat  बलराज  मधोक  दिल्‍ली  )  मैं  र  मेरा  दल  आरम्भ  से  ही  मिलाएं  राष्ट्रीय

 करण  के  पक्ष  में  नहीं  रहा  है  ।  हम  इस  पक्ष  में  नहीं  कि  सरकारी  क्षेत्र  को  मनमाना

 दिया  जायें  |

 हमनें  एयर  इंडिया  कारपोरेशन  की  स्थापना  का  स्वागत  किया  था  ।  तब  सरकार नें

 निजी  विमान  को  अपने  अधिकार  में  कर  लिया  था  ।

 इस  प्रकार  राज्य  का  एकाधिकार  स्थापित  करनें  के  बाद  कुछ  निजी  विमान

 को  चालू  रहने  दिया  गया  था  ।  wa  उन  निजी  सेवाओं  को  विनियमित  किया  जा

 रहा  उनको  एक  नया  उत्तरदायित्व  सौंपा  जा  रहा  है  ।  यह  कभी  तक  की  नीति  से  भिन्न

 लेकिन  नीति  में  यह  परिवर्तन  यह  महसूस  करने  के  बाद  किया  गया  होता  कि  राष्ट्रीय

 करण  की  नीति  असफल  रही  तो  उचित  होता  ।  वह  बात  समझ  में  ।  परन्तु

 यह  परिवहन  तो  कुछ  व्यक्तियों  और  विमान  सेवाओं  के  हित  के  लिये  किया  जा  रहा  है  ।

 श्रीमती  इला  पालचौधरी  ने  कहा  है  कि  सरकारी  ate  निजी  संचालकों  के  बीच

 योगिता  और  स्पर्धा  aes  मैं  मानता  हूं  ।  पर  यदि  wear  तो  उसे  नीति  के  रूप

 में  स्वीकार  किया  जानां  चाहिये  ।  परन्तु  सरकार  नें  इसे  उतनी  स्पष्टता  सिद्धांत रूप  में

 तो  स्वीकार नहीं  किया  है  इससे  अव्यवस्था बढ़ेगी  ;  विमान  सेवाओं  में

 स्थायित्व  नहीं  आयेगा  ।  इसलिये  यह  नीति  गलत

 are  देवा  की  परिस्थिति  को  देखते  तो  कौर  भी  गलत  है  ।  देश  की  सीमाओं  के

 खतरे  को  देखते  समूचे  राष्ट्र  के  हितों  की  दृष्टि  से  यह  बिल्कुल  गलत  ऐसे  arma

 काल  में  निजी  संचालकों  को  विमान  सेवाओं  के  संचालन  की  भ्र नुम ति  नहीं  देनी  चाहिये

 उन  पर  राज्य  को  अरपना  पूर्ण  निपुण  रखना  चाहिये  ।

 mat
 चल  कर  भी

 नीति  हानिकारक  सिद्ध  होगी  ।  ऐसी  नीति  से  सैनिक oe  के
 बिकास

 के  मार्ग  में
 बाधा यें

 पदा  होने की  संभावना है  ।  इसलिये  सरकार  को  श्रपनी  पहले
 की  नीति पर  झा  जान  चाहियें  ।

 fat  ais
 में
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 निगम का  नाम  बदलने  जैसे  कुछ  मोटे-मोटे  संशोधन  भी  उनका  अधिक

 महत्व  नहीं  |  छोटा  नाम  तो  श्र  भी  अच्छा  रहेगा  ।  उसका  में  विरोध  नहीं  करता  ।

 pat  हरियाना  माथुर  (  :  हमने  देश  के  लिये  मिली-जुली  अर्थ  व्यवस्था  अपनाई

 है
 ।

 वह  हमारी  स्पष्ट  घोषित  नीति  है  ।  .  नीति  संकल्प  हमारे  सामने

 है  ।  उसके  स्पष्टीकरण  की  तो  कोई  आवश्यकता  नहीं  |  में  समझता  हूं  fe  यह

 संशोधन  उस  संकल्प  की  भावना  के  विरुद्ध  चाहे  शाब्दिक  रूप  में  उसका  उल्लंघन

 करता  ही  ।

 उस  संकल्प  की  ऐसी
 की  जा  सकती  है  कि  यह  संशोधन उसके  झूल

 लगने  पर  भावता  के  विरुद्ध  है  ।  हमारा  समाजवादी  समाज  ave  को  इस  से
 बल  नहीं  मिलता  ।

 में  यहां  स्पष्ट  कर  दूं  कि  में  निजी  क्षेत्र  का  विरोधी  नहीं  हूं  ।  फिर  भी  मैं  इसका

 समर्थन नहीं  कर  सकता  ।

 में  माननीय  मंत्री  से  gen  हूं  कि  यदि  किसी  विमान  सेवा  से  लाइन  तो

 निजी  संचालक  शुरू  ही  क्यों  करेगा
 ?

 श्रौरयदि  वह  लाभदायक  है  निगम

 स्वयं  क्यों उसे  चालू  नहीं  करता
 ?

 निजी  संचालक  असल  में  कलाकारों करे
 कारण

 ही  ऐसी  लाइनों  से  मुनाफा  कमाते  परन्तु हम  चाहते  हैं  कि  सभी  प्रकार  नं

 कदाचार  रोवे  जायें  ।

 माननीय  मंत्री  ने  राज  gag  बताया  है  कि  मुख्य-मुख्य  मार्गों  पर  निगम  को  काफी

 मुनाफा  हो  रहा  यदि  हो  रहा  तों  फिर  उसका  नैतिक  दायित्व  है  कि  यह  सभी  सेवायें

 चाहे  घाटे  निगम  को  एक  सेवा  से  मुनाफा  कमाकर

 उसे  देव  के  लिये  उपयोगी  दूसरी  सेवायों  में  लगाना  चाहिये ।  सामाजिक कौर  नैतिक

 दायित्व है  !

 एक  कठिनाई  यह  भी  होगी  यह  निगम  राजनैतिक  दबाव  में  श्राजायेगा  ।  मेरी

 समझ  में  यह  बात  नहीं  झ्रात्ती  कि  ये  रास्ते  सरकारी  संस्थानों  के  लिये  लाभदायक  सिद्ध  नहीं  हुए

 जब  कि  उन कें  पास  सभी  साधन  उपलब्ध  थे  एवं  अच्छे  प्रविधिक  व्यक्ति भी  थे  ।  इस  से  तो  यह

 स्पष्ट  है  कि  गेर  सरकारी  संस्थान  निश्चय  ही  कुछ  न  कछ  गड़बड़  करते  होंगे  ।  किन्तु  इतना

 सत्य  है  यदि  इसी  प्रकार  इन  रास्तों  पर  गर  सरकारी  संस्थानों  को  काम  करने  का  अवसर
 देते  रहें  तो  यह  बात  सिद्ध  हो  जाती  है  कि  सरकारी  संस्थानों मेँ  कहीं  न  कहीं  कोई  कमी  अवश्य

 है  यह  एक  गम्भीर  मामला  है  ।  निगम  के  विरुद्ध  मेरा  mia  यही  है  कि  वह

 उन्हीं  सेवायों  को  श्रपना  रही  है  जहां  से  कि  उन्हें  लाभ  हो  रहा  है  लेकिन  उनको  छोड़  रही

 हैं  जिन  पर  लाभ  नहीं  हो  निगम  को  यह  कार्य  वाणिज्यिक  दृष्टि  से  करना

 चाहिये at  व्यापक  सामाजिक  दृष्टिकोण  को  सामने  रख  कर  उन्हें  काम  करना  चाहिये ं।

 उन्हें  लाभकारी एवं  अलाभकारी  दोनों  ही  लाइनों  पर  काम  करना  चाहिये  |

 एयर  इंडिया  geet  से  एयर  इंडिया  नाम  परिवहन  करने में  मुझे  कोई  श्रापत्ति नहीं

 है  ।  लेकिन  इस  नाम  से  थोड़ी  सी  श्रांति  हो  जायेगी  ।  मेरा  विचार  है  कि  कब  वह  समय

 इससे

 ०  क  चलन  >"  सामन
 atm  है  जब  कि  इन  दोनों  को  मिला कर  एक  निगम  बना  दिया  गया  जायेंगी

 ।

 as  mee wae

 मूल  airy  में
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 बचत  भी  अधिक  होगी ।  तभी  एयर  इंडिया नाम  भी  सार्थक  होगा  ।  देश  में  तथा  देश

 के  बाहर  यह  भी  चालू  कर  संदेही इस  का  नाम  छोटा  करने में  मुझे  कोई

 आपत्ति नहीं  है

 सिंहासन  fag
 :

 उपाध्यक्ष  यह  जो  संशोधन  gag  विवादास्पद  है

 तब  से  मुझे  श्र
 भी

 meat
 हुआ  जब  से  मेंने  श्री  मधोक

 के
 कथन  को  सुना  है

 ।
 वे  मिक्स्ड

 नमी  को  सपोर्ट भी  करते  हैं  और  वापस  में  मुकाबला  भी  चाहते  हैं  ।  गवर्नमेंट  के  कारखानों

 प्राइवेट  कारखानों  का  मुकाबला  भी  चाहते लेकिन  तबर  भी  उन  के  विचारानुसार

 इस  के  अन्दर  कोई  बात  है  जिस  के  कारण  वें  इस  का  विरोध करते  हैं

 थो  बलराज  मधोक
 :

 में  एअरलाइन्स  रेलवे  दोनों  का  राष्ट्रीय  करण  चाहता

 a

 eft  तिहा सन  सिंह
 :

 इसके  लिये  आपने  कहा  है  कि  इस  में  कोई  खास  व्यक्ति  का

 कारण  से  काम  सीखना  इसलिये  श्राप  इसके  विरुद्ध  गवर्नमेंट  की  जो

 मिश्रित  अर्थनीति  मिक्स्ड  एकानामी  है  में  उसका  प्रतिपादक नहीं  हूं  और  एक  तरह  से

 ही  करता  हूं  क्योंकि  दोनों  साथ  साथ  नहीं  चल  सकतें  |  जहां  दोनों  साथ  साथ  चलते  हैं  वहां

 पर  जो  व्यक्तिगत  क्षेत्रीय  निजी  पत्र  है  वह  सरकारी  क्षेत्र  को  परास्त  ही  करता

 हैं  कौर  आगे  भी  करेगा  ।  लेकिन  शुरू से  हमारी  मिक्स्ड  एकानमी हर  तरह  से  चल  रही

 है  ।  रेलवे  राज  विल्कुल  सरकारी  क्षेत्र है  वहां  भी  थोड़ी  थोड़ी  छोटी  लाइन्स  हैं  जो  कि  प्राइवेट

 क्षेत्र  में  शायद  शाहादरा  मैं  भी  प्राइवेट  लाइन  हीं  चलती  है  ।  रेलवे  भी  पूरा

 राष्ट्रीयकरण  नहीं  ga  छोटी-छोटी  लाइने  चलती  हैं  निजी  रूप  से  ।  इसी  तरह से

 आइरन ऐंड  स्टील  वहां  भी  प्राइवेट  सेक्टर  चलता  लोहा  ait  कोयला  की  खानें

 वहां  भी  प्राइवेट  सेक्टर  चलता  है  ।  बसे  ही  शिपिंग  वहां  भी  प्राइवेट  सेक्टर  चलता है  ।

 २२  करोड़  adT  के  नैन  देन  जयन्ती  कम्पनी  का  हल्ला  उठ  चुका  है  कि  यह  दिया  जाय  या

 न
 दिया  जाय  ।  शिपिंग भी  वेसे  ही  हैं  जहां  पर  areas  सेक्टर  चल  रहा  हर  ट्रान्सपोर्ट में

 हसी  हो  रहा  हे  ।  सड़क  ट्रान्स्पोट  में  प्राइवेट  सेक्टर भी  है  कौर  पब्लिक  सेक्टर  भी

 है  ।  दिल्‍ली की बात की  बात  छोड़  दीजिये  ।  दिल्‍ली  में  जिस  क्षेत्र  को  सरकार  लेती

 है  वहां  ae  प्राइवेट  सेक्टर  को  नहीं  जाने  देती  ।  दिल्‍ली  शहर  में  उस  ने  रोड  ट्रान्सपोर्ट

 को  लिया  वहां  प्राइवेट  सेक्टर को  नहीं  भराने  लखनऊ में  नहीं  जाने  लेकिन
 am  तौर  से  जगहों  पर  बअससविसेज  प्राइवेट  सेक्टर  में  भी  चल  रही  हैं  ओर  पब्लिक
 सेक्टर  में  भी  ।  जहां जहां  पर  भी  परिवहन  योजनायें  हैं  वहां  दोनों  क्षेत्र  साथसाथ  काम  करते  हैं  ।

 एयर  का  मामला  ऐसा  था  कि  प्राइवेट  सेक्टर  में  मर  तब  गवर्नमेंट ने
 उसे  ले  लिया  कौर उस  को  लेने के  बाद  उस  के  दो  क्षेत्र  बना  दिये  ,  एक  अन्तर्राष्ट्रीय  क्षेत्र  गर

 दूसरा  राष्ट्रीय क्षेत्र  ॥

 आज  हम  अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र  का  नाम  बदल  रहे  हैं  |  जैसा  श्री  माथुर  ada  ने  कहा  कि  यह

 waste  भाया  होता
 कि

 दोनों  को  एक  कर  दिया  जाय  तो  शायद  हमारी  सुविधा  बढ़ती  ।

 दोनों को
 किसी  खास  गरज

 से
 अलग

 किया  गया  था  शौर  राज  भी  दोनों  अलग

 me  दोनों  को  मिलाया  जाता  तो  शायद  होती  a  seer  ही  लेकिन  वह

 अलग बात  है  यह  जो  दफा  १८  के  अन्दर  संशोधन  कर  के  यह  प्राइवेट  सेक्टर  फको

 रहा  उसका  में  केवल  इस  कारण  समर्थन  करता  हूं  कि  अभी  तक  भारत  के  इन्दर

 चलने  वाला
 जो  हमाराँ एयर  कारपोरेशन  है  वह  सफल  नहीं  हो  पाया  है  ।  श्रव  बड़ी  मुश्किलों

 11  (Ai)
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 सिंहासन

 '  गत  बजट  में  २  लाख  या  पता  नहीं  कितने का  मुनाफा  था  कौर वह  भी

 बहुत  खींच  तान  कर
 दिखलाया  था  यह  घाटे पर  ही  चलता था

 जहां
 श्राप  चलाते  वहां  भो  श्राप  ने  बन्द  कर  दिया

 ।
 भोपाल  मे  बन्द  गोरखपुर  में  बन्द  हुमा  ।

 बजाय  इस  सर्विस के  कार्यक्षेत्र को  बढ़ाने a  के  कारपोरेशन  का  काम  कम  कर

 गया  |  किस  कारण  कम  किया  यह  श्राप  जानते  हैं  तरह  में  नहीं

 जहाजों  की  कमी हो  या  शायद  किसी  चीज  की  कमी हो  या  किराया  भ्रमित  हो  करो

 अधिक  लोग  उन  पर  न  चढ़ते  हों  ।  श्राप  के  जहाज  हैं  लेकिन  श्राप  लोगों  की  मनोवती

 की  तरफ  बढ़ा  नहीं  सकती  |  जहां  जहां  प्राइवेट  सेक्टर  के  जहाज  चल  रहे  थे  वहां  वहां  श्राप  ने
 > बन्द कर  दिया  |  यहा  एक  कलिंग  एयरलाइन्स  ः  जो  किशनपुरा  में  जाता  वह  वहां

 लोगों की  सेवा  करता  है  जहां  पर  कि  श्राप  पहुंच  पाते  ।  कछ  कौर  क्षेत्र  थे  जहां  श्राप

 नह  जाया  करते  थे  उन्हें  आप  ने  दे  दिया  ताकि  मुकाबला  wea  हो  सबे  ।  कहा  जाता  है

 व
 शायद  कछ  बरा  व्यवहार  करते  क्या  बरा  व्यवहार करते  यह  मझे  पता  नहीं  क्या

 श्रंडरकटिंग  वह  कर  रहे  हैं
 भी  मुझे  पता  नहीं  ।  हमारे  दूसरे  भाई  ,  कम्यूनिस्ट  पार्टी  श्री

 दन्द्रजात गप्त ने कहा गप्त  ने  कहा  कि  उन  की  शेफ़ील्ड लाइन  है  |  दोनों  write  दो  तरह  निकले L

 वें  कहते  हैं  कि  भले  ही  वे  नान  शेफ़ील्ड  लेकिन  उन  के  टाइम  टेबल  छापते  थे  ।  भ्रमर

 नानदेड्यूल्ड  होते  हुए  वह  देवडी रूप  से  चलते  थे  तो  किस  श्राघार पर  चलते  जिस  के

 लिये  am  कहते  हैं  कि  बड़ी  गड़वड़ी  पिछोर  खास  परमिट  पर  चलते  ।  सही  '

 तरीके  से  एक्ट को  हम  मानते  हैं  कौर
 उन  को  भी  शेडयूल  मान  लेते  हैं  तो  नगर  चोरी  से  या  किसी

 कें  प्रभाव  में  श्री कर  उन  को  चलने  की  ma  दे  रक्खी  थी  तो हम  अराज सही  तरीके  से  कौर

 कानूनी
 रूप  से  हम  उन  को  चलने की  श्रोता  देते  हैं  तो  हमें  कहना  चाहिये  जहां हम  छिपे

 रूप
 से  काम  करते

 q  वहां  wa  हम  खले  er  amor  311904 den! HU  अर  यह  देश  के

 हित  ही  होगा
 ।  जरगर इस  तरह  से  श्राप  सेक्शन  को  ्  करें  ak  a  को

 ame
 इस  क्षेत्र  में  तो शायद  देश

 में  में  प्रौढ़  भी  बढ़ोत्तरी होगी  ।

 रसरी  बात  श्री  मधोक ने  कौर  कही  कि  ईश्वर न  शायद  कभी  लड़ाई  का  जमाना

 गया  तो  हम  को  जहाजों  की  भ्रमित  जरूरत  पड़ेगी  ।  जहां  तक  अपने  कारपोरेशन  का  सम्बन्ध
 > ः  तो  उस वह  जहाजों की  संख्या  नहीं  बढ़ा  पाता

 ।  शरीर  हम  को  अधिक  जहाजों की  जरूरत

 जरूरत को  पूरा  करने के  लिये  भी  जरूरी  है  कि  जितने  भी  हवाई  जहाजों  को  उड़ाने  वाले
 इस

 सेवा  को  लेने  वाले  ी  हमें  उन  को  इस  काम  को  करने  देना  चाहिये  ।  उन  के  घन  से

 एअर  में  उड़ने  वाली  प्रवृत्ति  लोगों  में  पैदा  होगी  कौर  नगर  कभी  कोई  बात  हुई  तो  नये  जहाज  देश  के

 काम  में  लगेंगे  ।  उस  तरफ  भी  खयाल  किया  जाय  तो  भी  जरूरी  ह  कि  एयर  कॉरपोरशन

 के  साथ  चोरों  को  हम  चलने  दें  ताकि  जरूरत  पड़ने  पर  हमारे  देश  में  जहाजों  की  कमी  न  हो  ।
 में

 कहना  चाहता  हूं  कि  जिस  समय
 काश्मीर

 को  घटना  घटी  थी  उस  समय
 शायद  यह  कारपोरेशन

 नहीं  यह  काम  प्राइवेट  क्षेत्रों  में  ही  था  कौर  उन  की  मदद  ले  कर  हम  ने  सेना  भेजी  थी
 उसने

 हमारी  at की  थी  ।  इसी  तरह  से  भी  मगर  प्राइवेट  सेक्टर  में  यह  काम  जाय  तो

 होगा  |  लेकिन  वहां  खाने  के  बाद  कारपोरेशन  यहां  बैठ  कर  उनको  परमिट  न
 दे

 श्राप  खींचतान तो  यह  ठीक  नहीं  होगा  क्योंकि  श्राप  के  हुक्म  से  ही  उन  के  विमान  चलेंगे
 |

 कर  उनके  विमान  नहीं  चलने  देंगे  तो  वे  कभी  भी  एयर  माइन्डेड  नहीं  होग  ।

 जिस  कंजर्वेटिव  स्पिरिट  से  या  संकीर्णता  से  राज  काम  हो  रहा  है  अगर उसी  तरह से  श्राप

 काम  नहीं  करने  देंगे  तो  काम  नद्दी  चलेगा  ।  श्राप  प्राइवेट  सेक्टर को  परमिट  देना
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 हैं तो  खले  दिमाग से  दीजिये  |  जो  हमारे  प्राइवेट  सेक्टर  के  काम

 ae  दाल
 ह

 बे  सब  गव्नेंमेंट  के  रुपये  से  काम  करने  वाले  हैं  ।  पर  यदि  वहां  परमिट  का  सवाल
 पैदा  हो

 कारपोरेशन  उस  के  बीच  में  भी  जाय  तो  काम  नहीं  चलेगा

 मं  फिर  भ्रपने  ड्रिप्टी  मिनिस्टर साहब  का  ध्यान  दिलाना  चाहूंगा खास  तौर  से  गोरखपुर  की

 तरफ  |  उस  की  कई  बार  ध्यान  दिलाया  भी  गया  है  ।  वहां  पर  इस  सर्विस
 क

 बन्द  किया  wat  स्टेशन  बना  दिया  |  वहां  पर  लाखों  रुपये  खर्चे  कर  वहां

 बिजली  का  भी  इन्सटॉलेशन कर  दिया  ,  लेकिन  ्  फ्लाइट  को  बन्द  कर  दिया ।
 म्  छा  कि

 भ्राखिर  यह  दुतर्फा  पालिसी  क्यों
 ?

 एक  तरफ  तो  श्राप  उड़ान  बन्द  कर  रहे  हैं  प्र  दस  ।  तरफ

 बिल्डिंग  बना  रहे  हैं  ।  तो  मझे  जवाब  दिया  गया  कि  यह  काम  दूसरे  का  है  ।  बिल्डिंग  बनाने का

 काम  दूसरे  का  है  दौर  हवाई  जहाज  उड़ाने  का  काम  दूसरे  का  है  |

 fat  मुहोउद्दोन  मेने यह ह  कभी  नहीं कहा

 श्री  सिहासन :  जो  श्राप  का  बिल्डिंग  बनाने  का  विभाग  है  वह  अलग  है  कौर

 fa

 जब  मैँ  बिल्डिंग  विभाग  वालों  से  मिला  तो  उन्होंने  मुझे  बतलाया  कि  स्टेशन

 बनाने  का  काम  हमारा  हम  हवाई  स्टेशन  बनाते  हैं  श्र  श्री  यह  कारपोरेशन  पर  है  कि  वह  विमान

 उड़ाये या  न  एक  तरफ  एग्नरोड्ोम  बनता  है  a  दूसरी  प्रो  कारपोरेशन
 विमान  उड़ाना

 उस  में  प्राइवेट लोगों  को  उड़ाने दिया  जाय  अगर उस  में  प्राइवट  लोगो  को wet  चाहता  |

 भी  नहीं  उडने  दिया  गया  तो  उस  में  जंग  लग  ।  जिस  बिल्डिंग  में  चिराग  नहीं

 वह  प्यार  नई  भी  हो  तो  भी  गिर  जाती  है  ।  खदी  की  बात  है  कि  इस  को  सेना
 ने

 ले
 लिया

 लेकिन  sere  सैनिक  विभाग  ने  ले  भी  लिया  है  तो  नया  उस  में  कुछ  सेनिक
 श्रीयंत्र

 सैनिक  हमेशा  सेनिक  विमानों  पर  ही  नहीं  जायेंगे  ।  उन  क ग्रान जाने जाने  के  लिये  शर  हवाई  जहाजों

 की  व्यवस्था होनी  चाहिये  ।  गोरखपुर में  एक  फर्टिलाइजर फ़ैक्ट्री  बन  रही  है
 |  वहां  पर

 जापानी  लोग  रहते  उन  का  कहना  है  कि  उन  के  लिये  हवाई  जहाज  की  स्विस  नहीं  है  और

 इस  की  बड़ी  दिक्कत है  ।  यूनिवर्सिटी वहां  रेलवे  हैडक्वार्टर वहां  है  ।  इंजिनियरिंग  कालिज

 वहाँ  बनने  जा  रहा  है  ।  ये  सब  चीज  वहां  हैं  लेकिन  आपका  ereittor  बहा  सि  अपने  gare

 जहाज  नहीं  उड़ाना  चाहता  |

 श्री  हरिशचन्द्र माथुर  :  ऐसा  तो  जोधपुर में  भी  है  ।

 सिंहासन  fag  कपूर  में  भी  बहुत  पहले  यही  हुमा  तो  मेरा

 नि  वदन  + ह  कि  प्यार  गोरखपुर  से  हवाई  जहाज  नहीं  उड़ाना  चाहते
 तो  प्राइवट

 कम्पनी को  ऐसा  करने  की  इजाजत  दीजिए  ताकि  वह  वहां  से  अपनी  हवाई  सर रविस  चला

 सके  |  न
 तो  श्राप  स्वयं  इस  काम  को  करते

 न  दूसरों को  करने  की  इजाजत
 देते

 हैं  ।

 इसलिये  मेरा  अनुरोध  है  कि
 इस

 एक्ट  के  पास  हो  जाने  के  बाद  श्रगर  श्राप  खुद  गोरखपुर
 से

 हवाई  सर्विस  न  चलाना  चाहें  तो  किसी  कम्पनी  को  एसा  करने  की  इजाजत  दे  दे ंदें  ताकि  वहां

 जाने  जाने  को  सुविधा  हो  सके  वहां  का  काम  बढ़  सके  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  इस  भ्रमेंडमेंट का  धामिन  करता  हुं
 ।  मैं  देखता  हं  कि  मंत्री

 महोदय  अपना
 सिर

 हिला  रहे
 है  जिसके मानी  हैं  कि  वह  कसी कौर को

 देंग े।

 को  यह  काम  करने  की  इजाजत
 तो  फिर  यह

 असजग
 करम  मे

 फायदा
 पदा

 —  BC  धी
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 के  बारे  मैं  प्रस्ताव

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ure  उनके  सिर  हिलाने  की  परवाह  न  बात  खत्म  करें  ।

 थी  सिंहासन  चिंह  :
 में  खत्म  करता  हुं  ।  लेकिन  अगर  वह  खुदाई  काम  नहीं  करना

 चाहते  at  को  भी  करने  की  इजाजत  नहीं  देना  चाहते  तो  क्या  श्री  मधोक  के  शब्दों में  यद

 काम  किसी  व्यक्ति  विशेष  के  लिये  किया  जा  रहा  है  ।

 fat  अभातकार  )  :  मेरा  ऐसा  विचार है  कि  इस  विधेयक के  द्वारा  जो
 संशोधन

 किये  जा  रहे  हैं  वे  औद्योगिक  नीति  संकल्प  REXE  के  भ्र भि प्राय एवं  उसकी  भावना  दोनों  के  दी

 विरुद्ध है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  अब ३  at  गये  हैं  ।  झन  हमें
 हिन्दुस्तान  मशीन  टूल्स  लिमिटेड

 सम्बन्धी  प्रस्ताव  के  बारे  में  विचार  करना  है  ।  क्या  माननीय  सदस्य  अपना  भाषण  कल  जारी

 a  सकते हैं  |

 fat  प्रभात कार  जी  at  |

 हिन्द्स्तान  मशीन  र्ल्स  लिमिटेड  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  क  बारे

 म  प्रस्ताव

 fat
 ato  wo

 eat  )  मैं  प्रस्ताव करता  है

 सभा  हिन्दुस्तान मशीन  zea  लिमिटेड के  वर्ष  PEXE-Fo  के  वार्षिक

 बेदन '  लेखापरीक्षित  लेखे  ate  उन  पर  नियंत्रक  महालेखापरीक्षक की

 टिप्पणियों  जो  ४  2eKo
 को  सभा  पटल  पर  रखा  गया

 विचार  करती है  1”

 नं  तो  हम  वर्ष  PEYE—Fo  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  पर  विचार  कर  रहे  हैं  लेकिन  वर्ष

 १६६०-६१  का  प्रतिवेदन  भी  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।  चूंकि  यह  प्रतिवेदन  २-

 दिन
 हुए  तभी  रखा  गया  था  गर्त  मैं  इसे  इस  प्रस्ताव  के  साथ  सम्मिलित  नहीं  कर  सका  ।

 यदि
 इन  दोनों  प्रतिवेदनों की  तुलना  की  जाये  तो  हम  देखते  हैं  कि  इस  कारखाने  की  हालत

 ज्यों की  त्यों  हैं
 उसमें  कोई  परिवर्तन नहीं  हुआ  है  ऐसा  विचार

 है
 कि  यदि  इसकी  गति

 ऐसी &  रही तो  इसके  विकास  इसकी  प्रगति  ate  नयी  नयी  चीजें  तैयार  करने  के

 अवसर बहुत  श्रायेंग  |  बस  मैँ  यह  चाहता हूं  कि  यह  कोई  काम  ऐसा
 न

 करे  जिससे  इसकी

 उन्नति  में  बाधा  उत्पन्न  हो  ।

 अब  मैं
 देश

 के  औद्योगिक  विकास  को  देखता  हूँ  तो  मुझे  सरकारी  क्षेत्र  की
 प्रगति

 देख  कर

 एवं  होता है  |  mare  क्षेत्र  में  जो  प्रगति हुई  है  वह  इतनी  west है  कि
 उसकी  तुलना  किसी

 झौर  दूसरे  देश  से  नहीं  की  जा  सकती  ।  उन  देशों  के  मुकाबले  में  हमारी  प्रगति  कहीं  अधिक

 wee है  ।

 सारे  देश में  प्रौद्योगिक  विकास हो  रहा  है  ate  सभी  राज्य  इस  में  हाथ  बंटा  रहे  हैं  ।

 लेकिन  बंगलौर  की  स्थिति बहुत  अच्छी  है  ।  सभी  लोग यह  चाहते  हैं  कि  सरकारी क्षेत्र
 ie

 मूल  sist  में



 ७  ईद  हिन्दुस्तान  मशीन
 टूल्स  लिमिटेड

 के  वारिक  प्रतिवेदन  के  पडे

 में  प्रस्ताव

 के  कारखाने
 सारे  देश  में  खुले  न  कि  किसी  एक  स्थान  विशेष  पर

 ।  लेकिन  यह  बात  समझ  में

 नहीं  राई  कि  बंगलौर में  ही  सब  से  अधिक  कारखाने  क्यों  खुले  हैं  भौर  खुलने  वाले  हैं
 ।  मेरी

 बंगलौर  नगर  से  कोई  शत्रुता  नहीं  है  ।  बल्कि  यही  निवेदन  है  कि  ब  वहां  की  स्थिति  चरम  सीमा

 सरकारी  कारखाने लें
 पर  पहुंच  गई  है

 ।
 सरकार  इस  बात  पर

 विचार  करेगी
 कि  अन्य  नगरों  में

 भी

 हिन्दुस्तान  मशीन  टूल्स  का  काम  सरकारी  कारखानों  की  श्रपेक्षा  सबसे  अच्छा

 रहा  हू  ।  इसका  विकास  बड़ी  तेजी  से  हो  रहा  है  ।  wa:  इसकी  प्रशंसा उचित  ही  है  ।  मैं

 थाहता हूं  कि  wea  सरकारी  कारखानों  भी  इस  कारखीने  की  भांति  उन्नति  करें
 ।

 कारखाने के  वार्षिक  प्रतिवेदन को  देखने  से  पता  चला  है  कि  सब  खर्चों  को  निकालकर

 भी  हमने  बचत की
 म

 यह  मालूम करना  चाहता  हैं  कि
 कितने

 सरकारी  कारखानों  को
 लाभ

 हुआ  है  भोर  कितनों  को  यदि  नहीं  हुमा  है  तो  उसके  कारण  क्या  है
 ?

 इसਂ  कारखाने में  बनी हु  ई  मशीनें देश  में  तथा  देश  के  बाहर  बिकती  हैं  ।  इसकी  सबसे

 wet  विशेषता यही  है  कि  इसने  अपने  परों  पर  खड़े  हो  कर  शरापना  विकास  किया है  ।  सवाल

 we  उठता है  कि  दूसरे  कारखाने  भी  क्यों  इस  प्रकार  उन्नति  नहीं  कर  सकते  ।

 इस  कारखाने के  प्रतिवेदन की  विशेषता  यही  है  कि  इसका  हर  महीने का  उत्पादन  दिखाया

 गया है  ।  अच्छा  तो  यह  हो  कि  watt  कारखानों  के  प्रतिवेदन  में  भी  प्रतिमास  का  उत्पादन

 दिखाया  जाये  ।  ऐसा  करने से  इस  कारखाने की  प्रगति  का  पता  चल  जाता  है  ।

 इस  कारखाने की  बनी  हुई  चीजों की  गुणता भी  स्थिर  रही  यही  भ्रमणी  बात  है  ।

 साथ ही  उपभोक्ताओं को  भी  संतोष  प्राप्त हुआ  है  ।  यह  प्रसन्नता की  बात  है  ।

 इक  कारखाने की  बनीं  हुई  चीजों की  खपत के  लियें  अवसर भी  अच्छा  मिला  समाचार

 पत्रों  से  पता  चला  है  कि  सरकार  इसी  प्रकार के  दो  कारखाने एक  पंजाब  में  तथा  एक  गाल

 में  बनाना  चाहती  है  ।  मैं  मालूम  करना  चाहता  हूं  कि  इन  दोनों  कारखानों के  बारें  में  क्या

 gu  ।

 इस  कारखाने का  उत्पादन  अच्छा  हें  यह  तो  प्रसन्नता की  बात  है  लेकिन  तथा  श्रमिकों

 के  सम्बन्ध  अच्छे  नहीं  हैं  पह  दुःख  की  बात  इस  कारखाने के  प्रबन्धकों ने  इस  प्रतिवेदन  में

 we  दिखाने की  प्रयत्न किया  है  कि
 श्रमिक

 गलती  पर  थे  ।  लेकिन  मेरा  निवेदन यही  ह  कि  इस
 कारखाने में  जहां  कि  श्रमिक  इतनी  होशियारी तथा  तन्मयता से  काम  कर  रहे  हैं  वहां इस  प्रकार

 के  सम्बन्ध  नहीं  रहने  चाहिये  ।  सम्बन्ध अच्छे  होने  चाहिये  ।  aa  भी  वहां  श्रमिक तथा

 प्रबन्धकों  के  सम्बन्ध  wey  नहीं  हैं
 ।

 प्रयत्न  यह  होना  चाहिये  कि  ये  सम्बन्ध  अच्छे  हों  ।

 हालांकि  वहां  श्रमिकों  एवं  कर्मचारियों  को  कुछ  सुविधायें हँसे  प्रोत्साहन  रात्रि

 छुट्टियों  रानी  की  व्यवस्था  कर  दी  गई  हे  फिर  भी  सम्बन्ध  अच्छे  नहीं  हैं  ।  मैं  इसका  कारण

 मालूम करना  चाहता
 मैँ

 यह  भी  मालूम  करना  चाहता  हूं  कि  कितने  कर्मचारियों  को  रहने

 के  लिये  श्रावास दिये  गये  हैं  तथा  कितनों  को  देना कोष  है

 चिकित्सा  सम्बन्धी  सुविधाएं भी  वहां  कम  वहां  एक़  ही  अस्पताल हैਂ  जिसमें  २०

 रोगियों के  लिये  शय्या  मैं  चाहता  हूं  कि  दस  अस्पताल  का  fame  किया  जाये  |
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 के  बारे  मे  प्रस्ताव

 दी०  चे

 कुल  मिला  कर  इस  कारखाने  की  उन्नति  हो  रही  हे  यह  अच्छा है  ।  साथ  वहां

 पुर्जे  बनाने  के  लिये
 एक  औद्योगिक

 एस्टेट  बनाई  गई  हे
 जो

 अच्छी  बात  लेकिन  कितनी

 प्रगति हुई  हे  यह
 म

 जानना  चाहता  हूं  ।

 वर्ष  YEKo—|L FT का  प्रतिवेदन इतना  व्यापक  नहीं हैं  जितना  कि  वर्ष  LEXE—Ko  का  है  ।

 यह  प्रतिवेदन भी  व्यापक  होना  चाहिये  यदि  उस  प्रतिवेदन  में  कुछ  ग्राफ़  दे  दिये  जाते  तो

 अच्छा  होता  क्योंकि  इससे  विस्तृत  एवं  व्यापक  जानकारी  मिल  जाती  |

 यह  बड़ी  प्रसन्नता की  बात  हूं  कि  इस  में  जब  सभी  भारतीय  लोग  काम  करते  हैं  ।  यह  बच्छी

 अच्छी बात  है

 प्रतिवेदन  के  बारे  में  मुझे  एक  बात  यह  कहती  हैँ  कि  प्रतिवेदन  में  सम्बन्धित  मंत्री का  फोटो

 नहीं  होना  चाहिये
 |  यह  अच्छी  परम्परा  नहीं  है  ।

 कुल  मिला  कर
 इस

 का  रखाने  का  काम  बहुत  अच्छा  है भ्र ौर  मैँ  चाहता  हं  कि  सभी  सरकारी

 कारखाने
 भी

 इसी  प्रकार  उन्नति  करें
 ।  मैं

 चाहता  ह  कि  इस  कारखाने  की  एक  एक

 प्रत्येक  राज्य  में  खुले  हम  चाहते हैं  कि  वैसी ही  मौन  हमारे  यहा ंन  बने  जैसी
 कि  इस

 का  रखवाने
 में  बनती है  बल्कि  सभी  प्रकार  की  मशीनें  बनें  ।  r

 इस  कारखाने
 में  काम  करने  वालों

 को
 ही  नहीं  बल्कि  बाहरी  व्यक्तियों  को  भी  इस

 कारखाने में  प्रशिक्षण  देने  का  प्रबन्ध  करना  चाहिये  |  कयों  कि  इस  प्रकार  का  प्रशिक्षण देवा  के  लिये

 लाभदायक सिद्ध  होगा

 प्रत में  मे  इस
 कारखाने

 में  काम
 करने

 वाले  सभी कर्मचारियों को  बधाई  देता  हूं  कि  उन्होंन

 इतने  थोड़े  समय  में  इतनी  भ्रमित  प्रगति  की  है
 ।

 जहां  हमारे  व्यक्ति  इतने  निपुण  चतर

 हैं  कि  इ  तने  थोड़े  समय  मैं  उन्होंने  इतना  अच्छा  काम
 सीख

 लिया  है  वहां  यह  सिद्ध  हो  जाता  है  कि

 हुम  भविष्य  में  इस  मशीनी  युग  में  अच्छा  कार्य  करेंगे  ।

 महोदय  :.  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  |

 fat  हरिश्चन्द्र  माथुर  :  वार्षिक  प्रतिवेदनों में  प्रधान  स्त्री  के  चित्र  छापने

 का  मं  विरोधी  हुं  क्योंकि  हमें  व्यक्ति  पूजा  की  are  अधिक  नहीं  झुकना  चाहिये
 |

 साथ  ही  मेरा

 यह  भी  निवेदन हे  कि  इस  झ्राशका  का  कोई  कारण  नहीं  है  कि  हिन्दुस्तान  मशीन  टूल्स  लिमिटेड

 भी  एक  प्रगतिशील  प्रकार  का  व्यवसाय  बत  जायेगा ।  जो  कुछ  ७, शभ्राज तक देखने ० तक  देखने  में  पाया

 है  उससे तो  यहीं  प्रकट  होता है  कि  इसने  अपने  प्रगतिशील  होने  का  काफी  प्रमाण  दे
 दिया  हू  ।

 सनौर  हम  सब
 सरकारी  क्षेत्र  में  इसकी  सफलता  पर  गर्व  कर  सकते  हें

 ।
 इसके  अतिरिक्त  में  यह

 सरकार से  पुछना  चाहता हू  कि  सरकार  यह  बताये
 कि

 क्या  इस  कारखाने हारा  कमाया  गया  नफा

 मूल्यों के  निर्धारण  सम्बन्धी  ढांचे  के  फलस्वरूप  सम्भव  हो  सका  ह  |
 यह  दावा  किया  गया  हैं  कि  इस

 कारखाने
 में  बनाई गई  मशीनों  का  मूल्य  इनायात

 की
 गई  मशीनों  के  तट  मूल्य  से  कम  है  ।

 सरकार  बताये  कि  क्या  तटगत  क  मे  सीमा  छ  तथा  अन्य  कर  भी  शामिल  हैं ?

 ठाकुर  वास  भागने  पीठासीन

 इस  दिशा  में  मेरा  एक  निवेदन  यह  भी  हे  कि  यदि  बंगलौर के  स्थान  पर  इन  कारखानों  कते

 मेशर के  किसी  wer  स्थान  पर  खोला  जाता  ।  वैसे  भी  aaa  की  दृष्टि  से  भीद्योगिक  व्यवसायों
 a

 मूल  प्रेमी  में



 ७  tac¥  हिन्दुस्तान  मशीन  cee  लिमिटेड  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  के  eck

 बारे  मे  प्रस्ताव

 को  बिखेर कर  चलाया जाना  चाहिये  था  ।  कौर  नहीं  तो  कम  से  कम  घड़ियां  बनाने
 के

 खानों को  देश  के  विभिन्न  स्थानों  पर  खोला  जाना  चाहिये  था  ।  घड़ी  बनाने  की  परियोजना  की

 सफलता  की  दृष्टि  से  उसके  छोटे  छोटे  कारखाने  खोले  जाने  चाहिये  थे  ।  इस  सम्बन्ध
 में  में

 जापान  का  उल्लेख  करना  चाहता  जापान के  दुसरे  भागों  को  तो  छोड़ो  केवल  टोकियो  में

 %0,00¢  छोटे  उद्योगों  की  इकाइयां  काम  कर  रही  हैं  ।  घड़ियो ंके  मामले  में  तो  परिवहन

 की  कठिनाई भी  नहीं  होती  ।

 इस  संबंध सरकार  को  यह  भी  बताना  चाहिये  कि  क्या  मशीनी  औजारों के  सम्बन्ध

 में  सम्भरण की  स्थिति  देश  में  बढ़  रहे  औद्योगीकरण से  बिगड़  तो  नहीं  जायेगी पौर  जो  इस  उद्देश्य

 के  लिये  कारखाना  लगाया  गया  हैं  क्या  वह  मशीनों  को  समय  के  अन्दर  उपलब्ध  कर  सकेगा  |

 इस  प्रकार के  कारखाने  जैसे  कि  हिन्दुस्तान मशीन  टूल्स  लिमिटेड  के  नाम से  चालू  किये  गये

 मेरा  अनुरोध यह  हैं  कि
 उसके  सहायक  एककों को  है

 राज्यों
 में

 स्थापित  करने  की
 सम्भावना झ्र ों

 पर  विचार  करना चाहिये  |  एक  अन्य  बात  इसी  विषय  के  उल्लेख  से  जानना  चाहता  हूं  वह  मह

 कि
 कया  हिन्दुस्तान  मशीन  टूल्स  लिमिटेड  की  प्राविधिक  जानकारी

 को
 सभी  के  लिये

 उपलब्ध

 किया  जा  सकता  है  ताकि  ऐसे  at  कारखाने भी  स्थापित हो  सकें  ।  में  यह  भी  निवेदन  करूंगा  कि

 हिन्दुस्तान मशीन  टूल्स  लिमिटेड  को  नफा  कमाते  हुए  इस  बात  का
 भी  ध्यान  रखना  चाहिये  कि

 आखिर  हमारा  लक्ष्य  समाज  की  सेवा  करना  है  ।  यदि  उनके  प्राविधिक  ज्ञान  से  देश  के  लोगे

 कुछ  लाभ  उठा  सकें  तो  ऐसा  करने  में  उन्हें  कोई  संकोच  नहीं  होना  चाहिये  ।

 उद्योग  मंत्री  सुनाई  मुझे  हिन्दुस्तान  मशीन  दूसस  के  बारे  मं  सभा
 को

 जानकारी  देते हु पे  श्रपार  हम  हो  रहा है  ।  यह  सरकारी  क्षेत्र  की  बहुत  बड़ी  सफलता  है
 ।

 सरकारी  क्षेत्र  का  मुझे  श्री  काफी  अनुभव  हो  गया  है  मैँ  कह  सकता  हूँ  कि
 देश

 में  सरकारी  क्षेत्र  के  बहुत  से  कारखानों  ने  wea  कार्य  कर  दिखाया हैं  ।  अरब

 तो इस  दिशा  में  उत्तरोत्तर  हो  रही  गति की  स्थिति  स्थायी  हो  रही  हिन्दुस्तान  मशीन

 टूल्स  के  काये ंसे  इस  विदवास का झौचित्य का  झ्रौचित्य  सिद्ध  होता  हैं  जो  इस  सभा
 ae  लोगों ने  इस

 कारखाने के  सम्बन्ध में  दिखाया  सरकारी क्षेत्र  की  बहुत  सी  परियोजनाओं  ने  राष्ट्रपति  हारा

 दिये  गये  पुरस्कार को  भी  प्राप्त  किया है  ।

 एक  बात  हमें  समझ  लेनी  चाहिये  कि  मशीनी  श्रौजार  उद्योगीकरण  की  जड़  है  ।

 स्तान  मशीन
 टूल्स  लिमिटेड  एक  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  कारखानों में  से  है  ।  इस  प्रकार

 के  संदेह  ग्रीवा  य्राशंका  का  कोई  कारण  नहीं  है  कि  यह  कारखाना  भी  किसी  तरह  पीछें  रह  जायेगा  ।

 इसी  तरह  हिन्दुस्तान  केबल  ak  हिन्दुस्तान  इंसैक्टीसाइड्स की  दो  इकाइयों  ने  भी  अहुत

 अच्छा  कार्य  किया  नाहन में  फाऊण्डरी भी  अच्छा  कार्य  कर  रही  हे  ।  भोपाल मे  भी  कार्य

 अच्छा  सन्तोषजनक रहा  है  यद्यपि  वहां कुछ  श्रम  सम्बन्धों की  कठिनाइयां रही  हैं  ।  इसी  तरह

 मद्रास  की  कोच  फैक्टरी  चितरंजन  का  लोकोमोटिव  तथा  पूर्वी  भाग  के  सरकारी  उपक्रम

 जनक  ढंग  से  झागों बढ़  रहे  हैं  ।  सिंदरी  में  कुछ  कठिनाइयां रही  हैं  जिसका  हमे  खेद  है
 गत ७  शौर  one  वर्षो ंमें  सिंदरी  कारखाने  का  रिकार्ड  बड़ा  ही  शानदार  रहा  है  कौर  हमने

 eatery  स्तर  पर  तहा  पर्दे  उर्वरकों  का  निर्माण  किया  है  ।

 नांगल  का  कार्य  भी  बड़ा  सन्तोषजनक रहा  है  ।  भारी  पानी  भारत में  सब  से

 afer  उत्पादन  किया  गया  है  ।  प्रकार  नेपा  के  कारखानों  में  ae  काम

 है  मौर
 मूल  झंप्रेजी  में
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 के  बारे  मैं  प्रस्ताव

 मनुसाई

 जो  कारखाना  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  घाटा  दे  रहा  था  ae  नफा  tram  शोर

 ar  है  कि  आगे  इसका  परिणाम  अधिक  सन्तीषपजनक होगा  ।  कत् तेमाल

 अवस्था  में  नेफा  कारखाने की  क्षमता  १००  टन  से  २०० टन  तक  की  है  |

 म
 एक  महत्वपूर्ण  बात  की  भ्राता  हं  बह  ae  कि  दूसरे  मशीनी  श्रौजारों

 के  कारखानें को  बंगलौर  में  क्यों  स्थापित  किया  गया  ?
 कारखाने  को  बंगलौर  में  स्थापित  करने

 का  कारण  यह  है  कि  प्रबन्धक  में  अनभवी  व्यक्तियों  की  कमी  है  ।  मे सभा  कोयल  भी

 बताना  चाहता  हूं  कि  यह  मशीनी  औजारों का  तीसरा  कारखाना  पंजाब  में
 चंडीगढ़

 और
 कालका के  बीच  किसी  स्थान  पर  स्थापित करने  का  विचार  किया  गया  हैं  ।  वहां  इस

 प्रकार की  सभी  व्यवस्था को  इस  दिशा  में  पुरा  किया  जा  रहा  है  ।  भूमि  श्रजित  कर  ली

 गयी  है  तथा  प्रबन्ध  कर्मचारी

 वग  को  नियुक्त  किया  जा  रहा

 चुका  है  ।  मशीनों के

 लिए  अपेक्षित  amex  दे  दिये  गये  विशेषज्ञ  समिति नेਂ  पंजे  बाग  के  आसपास

 की
 भूमि  को  बहुत  पसन्द  किया  €०«०  से  १०००  एकड़  ली  गयी  ।  पंजाब  सरकार

 से  कोठियां  भी  किराये  पर  ले  लीगयी  है  ।  इन  सब  कारखानों को
 क
 हिंद  fare

 । वैस्ट  जर्मनी  के  सहयोग  से  स्थापित  जायेगा  चौथे  कारखाने को  हैदराबाद  में

 खोला  जायेगा  ।  इसकी  स्थापना  का  कार्य  भी  बहुत  पहिले  से  आरम्भ  हो  चुका  है  ।

 सरकार  निर्यात  के  लिए  श्रौॉजारों के  निर्माण  पर  पहले  विचार कर  रही  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  भी  हैवी  इलेक्ट्रीकल  sk  एंटीबायोटिक्स शादी  कारखाने  बनाये  जा  रहे

 हैं  हमारा  विचार  है  एक  मशीन  ca  फैक्टरी  किसी  पत्तन  के  पास  स्थापित  करने  का

 भी  है  ।  जिससे  कि  निर्यात  के  बारे  में  भी  कुछ  सुविधा  हो  सरकार का  यह  भी
 प्रयत्न  है  कि  एंड  एम०  ato  से  प्राविधिक  जानकारी  को  शअ्ंघिकतम  सीमा  तक

 उपलब्ध  करने के  तयार  है  ताकि  सेब  उपक्रम  चाहे  वे  सरकारी  क्षेत्र  में  हों  भ्रमणा

 सरकारी  क्षेत्र  उसके  कार्य  से  लाभ  उठा  सकें  |

 मेरा  यह॒  भी  निवेदन  ह  मशीनी  shored  की  रूपरेखा  तेयार  करने  के  काम  को

 उच्चतम  प्राथमिकता  दी  चाहिए  बंगलोर  में  इस  सम्बन्ध  में  एक  विद्याल

 खोला  गया  है  ।  इस  विद्यालय  को  चलाने  के  लिए  एक  सोचा  ठी  बनाई  जा  चुकी है  ।

 सोसाइटी  को  चेक  सहयोग  प्राप्त  हो  रहा  है  ।  मशीनी  ard  के  डिजाइन  तैयार  करने

 के  लिए  एक  दरी  छोटी सी  सोसाइटी  के  बनाने का  विचार  किया  गया  है  |  इसका

 प्रमुख  काम  विशिष्ट  ब्राह्मण  तथा  मशीनी  औजारों  की  ड्राइंग  सम्बन्धी

 सहयोगी  कार्य  है  |

 भारी  उद्योगों के  लिये  हैवी  atta  ह  निर्माण  करने  का  एक  कारखाना  सरकारी

 क्षेत्र  में  रांची  में  स्थापित  करनें  का  विचार  हो  रहा  है  था  वहां  की

 का  निरीक्षण  किया  था  ।  इस  कारखाने का  निर्माण  रूस  धौर  चेकोस्लोवाकिया

 के  सहयोग  से  चलाया  जायेगा
 ।

 यह  सहयोग  बहुत  ही  सन्तोष  जनक  ढंग  से  चल  रहा

 है  कौर  १९६३  में  उत्पादन  श्रमिक  हो  saa  ।  t6¢3 F wet में  नहीं  तो  reqX  तक

 कायदे
 ये

 संयंत्र  बहुत ही
 सफलता  प्राप्त कर  ले  ।  मेरा  है  कि  हेवी  मशीन  टूल्स

 के  बारे  में  भी  पुरा  घ्यान  दिया  गया  ।



 gay ७  (soz  हिन्दुस्तान मशीन  दूसस  लिमिटेड  के  वार्षिक  प्रतिवेदन के

 बारे मैं  प्रस्ताव

 माननीय  सदस्यों  ने  बिल्कुल सही  कहा  है  कि  छोटे  उद्योगों  की  मशीनी  aid की

 ओं  की  कौर  ध्यान  दिया  जाना  चाहिये  ।  बिल्कुल  सही  है  कि  देश  में  मशीनी

 के  अनेक  कारखाने  खड़े  किये  जाने  चाहियें  ।  हम  सदा  ही  इतने  पड़े  पैमाने  पर  मशीनी

 श्र  मशीनों  का  आयात  करते  हुए  अपनी  ae  को  सुदृढ़  आधार  पर  नहीं

 ला  सकते ।  इसीलिये  हम  छोटी-मोटी  मशीनों  के  नमूने  तैयार  करने  वाली  एक

 बना  रहे  हैं
 ।

 उस
 संस्था

 का  मुख्य  काम  उन  के  सम्बन्ध  में
 सारी

 जानकारी  इकट्ठी

 करना  होगा  am  उनके  सम्बन्ध  में  पर्याप्त  जानकारी  हमारे  पास  नहीं  है  ।

 नतीजा यह  होता  है  कि  राष्ट्रीय  लघु  उद्योग  निगम  को  ak  छोटे-छोटे  उद्यमियों

 को  हजारों  मशीने  झायात  करनी  पड़ती  हैं  ।  यहं  टेक्निकल  जानकारी  का

 शय्यादान-प्रदान  करेगी  कौर  उनको  मशीन-निर्माताझ्मों  के  सुलभ  बनायेगी  ।

 हम  यह  झ्राइवासन  तो नहीं  दे  सकते  कि  कभी  हाल  में  हम  सभी  मशीनों  का  आयात

 बन्द कर  लेकिन  तो  हां  इन  प्रयासों  के  फलस्वरूप  देश  में  ऐसी  मशीनें

 बनाना  सम्भव  हो  जिनकी  कभी  हमें  श्रावइ्यकता  काफ़ी  पड़ती  है  ।  हम  क्या

 महीनों  का  निर्माण  सरकारी  या  निजी  क्षेत्र  में  प्रारम्भ  कर  देंगे सम्भव  ऐसी

 इस  समस्या का  एक  काफी  महत्वपूर्ण  पहलू  है  दौर  हम  इसकी  श्र  ध्यान  दे

 औद्योगिक  बस्तियों और  परियोजनाओं  को  देश  के  विभिन्न भागों  में  फैलाने

 उनका  समुचित  बंटवारा करने  का  प्रशन  भी  उठाया गया  ।  हमारा मुख्य  उद्देश्य

 यही  कि  उद्योंगों का  विजेन्द्री  करण  किया  जाये  ।  उनको  देश  के  एक  ही  भाग  में  केन्द्रित

 न  होने दिया  |  मैंने  गत  सत्र  में  सभा-पटल  पर  हक  विवरण  रखा  था  ।  उसमें

 में  ने  भारी  उद्योग  ऐसे  स्थानों  पर  खड़े  जाते हैं  ,  जहां  पहले

 कोई  उद्योग न  हो  ।  इसी  दृष्टि  से  भारी  उद्योग  विद्युत  परियोजना  के  लिये  हम  ने

 रूड़की
 को

 चुना  है  ।  इसीलिये  हमने  मद्रास  में  तिरूची  दौर  श्रीनगर  प्रदेश  में  रामचन्द्र पुरम

 को  चुना  है  ।  राजस्थान  में  इसीलिये  हम  ने  कोटा  को  श्रौजारों  के  कारखाने  के

 शौर  केरल  में  नेरियामंगलम्‌  को  चुना  है  ।  मैं  सभा  को  श्राइवासन करता  हूं  कि

 यही  हमारी  दृढ़  नीति  है
 ।  सरकारी  क्षेत्र  की  तय  इकाइयां है  इसी  तरह

 तरह  प्रौद्योगिक  रूप  से  पिछड़े हुए  प्रदेशों  में  रखी  जायेगी  ।  लेकिन  उस  के  लिये  अन्य

 बातों  को  भी  देखना  पड़ेगा  ।  किसी  भी क्षेत्र  में  तथा  नया  उद्योग  स्थापित  करने

 के  से  पहले  oof  टेक्निकल  व्यावहारिकता  को  देखना

 पड़ता है  ||  विकेन्द्रीकरण  ही  तो  मुख्य  are  नहीं  है  |  लेकिन

 वैज्ञौनिक  शौर
 टेक्निकल  व्यावहारिकता को  देखते  हुए  हम  यथा  सम्भव  पिछड़े

 हुए  क्षेत्रों  को  ही  परियोजनाओं  कालिया  चुनेंगे  ।

 औद्योगिक  बस्तियां  भी  देवा  के  विभिन्न  प्रदेशों  में  स्थापित  की  जा  रही  |

 लना  करने  वाले  लोग  बेईमान  औद्योगिक  बस्तियों  के  बारे  में  भी  प्रश्न  उठाते  हैं  ।.

 fe  उनको  औद्योगिक  रूप  से  पिछड़े हुए  प्रदेशों  में  क्यों  हीं  रखा  गया  ।  इस  के  लिये

 यही  उत्तर  जासकता  है  fe  ae  व्यावहारिक  नहीं  ।  इसलिये  कि  हम
 अ

 एक  बिल्कुल  नया  प्रयोग॑  कर  रहे  हैं
 ।  संसार में  कहीं  भी  प्रयोग  नहीं  किया  गया  ह

 जापान  में  ऐसी  औद्योगिक  बस्तियों  के  विकास  नि  कई दारा श्पियां  लगी  हैं  ।  राज  हमारे
 अधिकारी  गण  दे  ९०,  ७0

 धौर  यहां '  ८  २००  करोड़  रुपये  की  लागत
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 बारे  मैं  प्रस्ताव

 मनु भा ईं

 की  परियोजनाओं  को  सफल  बनाने  के  लिये  भरपूर  परिश्रम  कर  रहे  रांची  परियोजना

 योजना  की  लागत  २६०  करोड़  रुपये  तक  पहुंचती है  ।  एशिया  में  इस  प्रकार  धन्

 परियोजना  नहीं है  इतनी  पेचीदा  सी  परियोजना  का  प्रबन्ध  श्र  सभी  विभागों  को

 योजित ढंग  से  संचालित  उनकी  स्थापना  करना  काफी  कठिन काम  है  ।  इसने  साथ

 ही  यदि  उनके  सहायक  उद्योगों  को  देश  भर  में  फैलाकर  चलने  का  काम  हाथ  में  लिया

 तो  काम  संभालना  मुश्किल  हो  जाता  ।  लेकिन हम  उनको  aaa  जारी  कर  दिये  हैं  कि  जैसे

 @  कोई  कारखाना  जम  उसका  काम  भलीभांति  चलन  वैसे  ही  उसके  सहायक  उद्योगों

 को  देश  अन्य  क्षेत्रों में  ले  जाया  जायें  ।

 हिन्दुस्तान  मशीन  टूल्स  भी  तो  हमारी  पहली  प्रौद्योगिक  बस्ती  असल  में  हिन्दुस्तान

 शन्टीबायोटिक्स श्र  मशीन  टूल्स  की  सफलताओं बे  बाद  ही  औद्योगिक  बस्तियों  पो
 ~

 बारे  में  हमारा  आत्म-विश्वास  हो  बंगलौर की  ३०  इकाइयों  में
 भी

 अभी  पूरा  उत्पादन

 नहीं  हो  पाया  पर  मैँ  सभा  को  aaa करना  चाहता  हूं
 कि

 हमारी  बुनियादी  नीति  यही

 इसलिये मैं  ऐसे  सुझाव  का  स्वागत  करता  हूं  ।

 मूल्य  के  प्रश्न के  सम्बन्ध  में  मुझे  यही  कहना  है  कि  तटागत  लागत  में  सामान्यतया सभी  कर

 श्र  शुल्क  सम्मिलित होते  हैं  ।  यदि  निजीक्षेत्र  के  किसी  उद्योग  को  संरक्षण  दिया  गया

 तो हम  सरकारी  क्षेत्र  की  परियोजना से  उसकी  तुलता  करते  समय  उसकी  लागत  में  से  केवल

 शुल्कों  को  ही  नहीं  हम  एक  कौर  जहां  सरकारी  क्षेत्र
 के

 उद्योगों
 के  साथ  पक्षपात

 करना  वहीं  दूसरी  प्लोर  उसे  निजीक्षेत्र  के  मुकाबले
 अधिक  कठिन  स्थिति में  भी  नहीं

 देना  चाहते  ।  यदि  माननीय  सदस्य  लागत  का  att  अधिक  विश्लेषण  करना  चाहें  तो

 हम  उनकों  लागत-बीमा-भाड़ा लागत  बताव  को  तैयार  है
 ।

 मूल्यों  की  हस  प्रकार  तुलना  नहीं

 की  जा  सकती  |  तथागत  लागत  कभी-कभी  बड़ी  भ्रामक होती  gs  इसलिये कि  हर  देश

 निर्यात  के  लिये  मूल्यों में  कुछ  कमी  कर  देता  है  या  उसे  सहायता  देता है  ।  इसीलिये

 कभी-कभी  सरकारी  क्षेत्र  की  परियोजनाओं  को  बड़ी  कठिनाई  पड़ती  है  जब  उनकी  तुलना

 क्षेत्र के  उद्योगों  से  की  जाती है  ।  लोग
 भ्रामक  झांकड़ों के  आधार पर  तुलनायें  करके

 कहने  लगते हें  कि  सरकारी  क्षेत्र  अ्रकार्यक्षम है  ।

 इसी  लिये  तुलना  करना  ही  तो  हम  लागत-बीमा-भाड़ा लागत  बतलाने  के  लिये

 तैयार है  विभिन्न  प्रकार की  मशीनों  पर  सामान्य  श्रायात  शुल्क  १५  प्रतिशत  रहता  है  ।  उसे

 जा  सकता  है  ।  मैं  सभा  को  aa  करता  हूं  कि  सरकारी  क्षेत्र  की  परियोजनाओं  की

 उनकी  निजी  क्षेत्र  के  मुकाबले  किसी  तरह  कम  नहीं  है  |  कहीं

 कहीं  तो  बहू  निजी  क्षेत्र  से  बेहतर है  ।

 में  उन  हज़ारों  नागरिकों ak  प्रशासकीय  अधिकारियों को  धन्यवाद

 देता  हूं जो  बड़ी  लगन
 के  अपने नाम  की  कोई  परवाह  किये  सरकारी  क्षेत्र  की

 योजनाओं  को  सफल  बनाने  में  लगे  हुये  हैं  ।  कुछ  खामियां तो  लेकिन  उनको  इतना

 चढ़ा  कर  पेश  किया  जाता  है
 |

 यह  तो  सही  है  कि  उनको  पुरस्कृत  किया  गाता  लेकिन  पूरी  तौर  से
 तथ्यों

 की  जानकारी

 किये  बिना  सब  उनकी  भ्रालोचना की  जाती  हैं  तब  उनको  बड़ी  ठेस  लगती  है  ।  इसलिये
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 में  प्रस्ताव

 मैं  चाहता  हूं  कि  उनको  हमारा पूरा  सहयोग  और  हमारी  पूरी  सहानुभूति  मिलें
 ।

 सभा
 को

 आशीर्वाद  अभी
 तक  उनको  मिलता  रहा  है  ate  आगे  भी  मिलता  रहेगा  ऐसी  मुझे  पूरी  आशा है

 इन  विशाल  भारी  ,  उद्योगों  से  ही  देश  को  औद्योगिक  नेतृत्व  इन  उद्योगों के  बिना
 न

 तो  निजी
 ea

 और
 न

 विभिन्न  लघु  उद्योगों  का  ही  काम  चलेगा
 ।  इसलिये दोनों  में  कोई

 कोई  टकराव  नहीं  है  ।  इसलिये  राष्ट्रीय  अर्थ-व्यवस्था के  विभिन्न  खण्ड  को  सहयोग

 ae  सहयोजना से  काम  करने  चाहिये  ।  इस  सभा के  जनताइ  बुद्धिजीवियों ,  wy

 और  सरकार  के  के  समर्थन  से  ही  उनमें  सम्मिलित हो  सहयोग

 से  काम  करने  का  बल  पैदा  होगा  |  मैं  उनको  श्राइवासन  करना  चाहता  हूं  कि  हमारे  पास

 छिपाने या  गुप्त  रखने  के  लिये  कुछ  है  ही  नहीं  ।  लेकिन  श्रायोलोचना का  भी  एक  शझ्रौचित्य  तो

 होना  चाहिये  ।  निजी  क्षेत्र  की  खामियों की  झालोचना  करने  के  साथ-साथ  उसकी  सुलतानों की

 प्रशंसा  भी  की  जानी  यह  स्वीकार किया  जाना  चाहियें  कि  तृतीय  योजना  में  सरकारी

 क्षेत्र  के  विस्तार  की  जो  नीति  रही  है  वही  देश  के  सर्वाधिक fe  में  है

 इन  दादों के  साथ  मैं  माननीय  प्रस्तावक  wie  हिन्दुस्तान  मशीन  टूल्स
 को

 गधाई  देने

 चाले  माननीय  सदस्यों  के  प्रति  साभार  प्रकट  करता  हूं  ।  हम  मशीन  टूल्स  के

 चोरियों  कौर  सुबन्धकों तक  उन  सदस्यों की  भावनायें अवश्य  पहुंचा  देंगे  ।

 tat  ची ०  चे  माननीय  मंत्री  ने  एक  प्राध्यापक  की  भांति  सरकारी  उपक्रमों

 के  बार में  एक  बड़ा  सुन्दर  पाठ  सा  हमें  पढ़ा  दिया  है  ।  यह  तो  बड़ा  we  कि  हमें फिर  से

 याद  हो  गया  है  ।

 लेकिन  उन्होंन  अपने  भाषण  में  दविन्दुस्तान  मशीन  दूसस  को  कितना  समय  दिया  है  ?

 आज  हमारी  चर्चा  का  वही  विषय  पर  उन्होंने  उसके  बारे  में  प्रिक  कुछ  कहां  ही  नही ं।

 मैंने  माननीय  मंत्री से  पूछा था  कि  मशीन  र्ल्स  में  कर्मचारियों शौर  प्रबन्धकों

 के  सम्बन्ध  wy  बनाने  के  लिये  किया गया  है  ।  इसका  उन्होंने  कोई  उल्लेख  ही  नहीं

 किया

 प्रमोद  मेँ
 माननीय  सदस्य के  स्मरण  दिला  दूं  कि  ag  चर्चा  अब  समाप्ति

 पर  है  ॥

 पश्चि  do  चचा

 ही  नहीं  दिया  ।
 मे  ने  और  भी  कई  wer  पूछे

 पर  माननीय मंत्री  ने  उन  पर  ध्यान

 उद्योगों  अपेक्षाकृत  पिछड़े हुए  इलाकों में  जाने के  बारे  में  माननीय  मंत्री  ने

 दृष्टिकोण बताया  हे  पर  मैं  पूछता  हूं  कि  कितना  विकेन्द्रीकरण किया  रहा

 =? a

 पत्री  मदुराई  दाह
 :

 माननीय  सदस्य  उपस्थित  ही  नहीं  थे  ।  में  हिन्दुस्तान  मशीन

 दूसस  के  हर  कारखाने  के  बारे  में  श्लील-प्रलय बताया  है  .  .  .  .

 गंसभापति  सरोवर
 :

 अरब  इस  अवस्था में  नये  प्रश्न  नहीं  उठाये  जा  सकते  ।
 नशए

 मूल  भेजी
 मैं
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 fet  दी  दें  में  नये  प्रश्न  नहीं  उठा  रहा  हूँ  ।  केवल  इतना  कह  रहा  हूँ

 कि  माननीय  मंत्री  का  भाषण  मेरे  लिये  निराशाजनक रहा  है  ।  उन्होंने  मेरे  प्रद नों का उत्तर

 ही  नहीं  दिया  ।

 oat  मैं  यही  कहना  चाहूंगा कि  हम  सभी को  मशीन  टूल्सਂ  पर  गे  हम

 चाहते हैं  कि  वह  दिन-दिन  सुदृढ़  बनता  चले  कौर  इस  प्रकार  देवा  की  निर्माण-योजनाओं के  लिये

 शानदार  मिसाल  करें  ।

 सभापति महोदय  :  set  यह  है  :

 यह  सभा  हिन्दुस्तान  मशीन  टूल्स  लिमिटेड  के  वर्ष  १९४५-६०  के  वार्षिक

 प्रतिवेदन  लेखा-परीक्षित लेखे  शरर  उस  पर  नियंत्रक  महालेखा  परीक्षक

 की  टिप्पणियों  जो  ४  १६६०  को  सभा-पटल  पर  रखी गई

 विचार  करती है  ।”

 चर्चा  समाप्त हुई  अब  हम  अगला  कोय  लेंगे  ।

 भारतीय  उत्तराधिकार  विधेयक

 उपमंत्री  [srt  gwen):  यह  एक  बड़ा  छोटा  सा  विधेयक  है
 ।

 इस

 का  sera  सिखों  पौर  जेलों  पर  लागू  होने  वाली  वर्तमान  विधि

 को  पारसी  समुदाय  पर  भी  लागू  करना  है
 ।

 धारा  २११  के  श्नन्तगंत  व्यक्ति की  मृत्यु  के  बाद

 उसकी  सम्पत्ति  का  अधिकार  निष्पादक  या  प्रशासक  को  रहेगा  |  परन्तु  यह  व्यवस्था

 सिंखों  और  जैनों  पर  लागू  नहीं  होती  ।  उस  दशा में  निष्पादक या  प्रशासक  से

 उत्तराधिकारी को  प्रमाण-पत्र  लेने  पड़ेंगे  ।  या  यदि  मृतक  ने  पहले  कोई  वसीयत  की  तो

 धारा  २१३  लागू  होगी  ।  पारसी  समुदाय  ने  मांग  की  हैं  कि  यह  व्यवस्था उन  पर  भी  लागू

 न  की  जाय े।  यह  विधेयक उनकी  मांग  को  स्वीकार  करने  उसे  प्रभावी बनाने  के  लिये  है  ।

 मैं  इसे  सभा  के  सामने  रखता  हूं
 ।

 मेँ  प्रस्ताव करता  हूं

 भारतीय  उत्तराधिकार  EQN A में  अग्रेतर  संशोधन करने  वालें  विधेयक

 राज्य-सभा द्वारा  पारित  रूप  विचार  किया  जाये  ।

 सभापति  महोदय  :.  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुमा  |

 pat  नौशेरा भरुचा  (qa  मै  इस  विधेयक का  करता  हूं  धौर  सरकार

 को  इसके  लिय  घन्यवाद  देता  हूं  ।

 सरकार  ने  पारसी  समुदाय  की  यह  मांग  मान  ली  यह  हर्ष  का  विषय  हैं  ।  मैं  इस

 न्यायपूर्ण  व्यवस्था  का  स्वागत  करता  हूँ  ।

 sash में मूल



 ७  १८८४  भारतीय  उत्तराधिकार  विधेयक  eer

 महोदय
 :  प्रश्न यह  है

 भारतीय  उत्तराधिकार  १९२४ मैं  अग्रेतर  संशोधन  करने  वालें  विधेयक

 राज्य-सभा  द्वारा
 पारित रूप  में  विचार  किया  जाये

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 सभापति  महोदय  :  अब  हम  इस  पर  खण्ड वार  विचार  करेंगे  ।  खण्ड  २  कौर  ३  पर

 कोई
 नहीं  है  ।

 प्रदान यह  है  :

 खण्ड २  कौर  ३  विधेयक  के  sh  बनें  1”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  शा

 खंड  कौर  ३  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  |

 we  ४  २१३  का

 tat  हारमोन्स
 :  मेँ  इस  खण्ड में  एक  ग्रौपचारिा  संशोधन  करना  चाहता हूँ

 मैं  प्रस्ताव  करता  हैँ
 :

 ओष्ठ  १,  पंक्ति २०  में

 के  स्थान  “1962  रखा  जाये  ।

 afr  शाव सर  नन यह  संशोधन  आनुषंगिक  है  ।  इस  अधिनियम  का  नाम

 )  १९६१  के  स्थान  भारतीय  उत्तराधिकार  संशोधन  )

 PEER  हो
 जायेगा

 ।

 सभापति  म्रहोधय  :.  प्रदान यह  हे

 '1961'  के  स्थान  '196 2  '("  रखा  जाये  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 सभापति  महोदय  प्रदान यह  है

 खण्ड  ४  ,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  an  बने  ह

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा

 खंड  ४,  संबोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया  am  ।

 संशोधन  किया  गया

 गफ  पंक्ति ४  में  ;
 धा थ  निक

 मूल  wit  में



 eR  भारतीय  उत्तराधिकार  विधेयक  २८  १९६ र

 fag ‘loe1’  के  स्थान  iw  62  रखा  जाये

 सभापति  महोदय  :  प्रदान यह  ह

 ave  १,  संशोधित  रूप में  विधेयक का  रंग  बने  1”

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 खंड  १,  संबोधित रूप  में  विषयक  a  ate  दिया  गया  ।

 पधिनियसन  सुत्र

 संशोधन किया  गया  :

 पृष्ठ
 |

 पंक्ति  १,  में

 "ey
 relfth  yearਂ

 के  स्थान  पर  (thirteenth  year)
 रख  दिया  जायें  । )

 fat  हज्र नवीस ]
 |

 frat  महोदय  :  यह  है

 अधिनियमन  संशोधित रूप  विधेयक का  oir  बने  क्

 प्रस्ताव स्वीकर  हूँगा

 afar  संशोधित  रूप  में  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  +

 विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  जोड़  विया  गया
 ।

 ह
 fat

 में  प्रस्ताव करता  हूं  :

 विधेयक  संशोधित रूप  पारित  किया  जाये  ह

 सभापति  महोदय
 :

 प्रश्न  यह  है
 :

 विधेयक  संबोधित  रूप  में  पारित  किया  जाये  ी

 चलता  स्वीकृत  हुमा

 इसके  विचार  लोक  सभा  VE  gee2/2  १८८४  )  को  ग्यारह  थके

 तक के  लिये  स्थगित  हुई  ।

 fy  wit  में
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 दिनांक  १७  १९६२  की  अधिसूचना संख्या  जी०

 एस०  कार  ३२४  प्रकाशित  उतारे  )  दूसरा

 संशोधन  ERR  ।

 (2)  कम्पनी  अधिनियम  RENE  की  घारा  ६१€क  की  उप-धारा

 (१)  के  अन्तर्गत  गवर्नमेंट  टेलीफोन  ate  लिमिटेड  की
 ?  अप्रैल, से ८ सितम्बर से  ८  १९  तक  की  अवधि के  लिये  वारिक

 लेखापरीक्षित लेखे  प्रौढ़  उस  पर  नियंत्रक  महालेखा
 परीक्षक  की  टिप्पणियों सहित

 (३)  निम्नलिखित  पत्रों  की  एक-एक प्रति
 :--

 दिल्‍ली  विकास  2eYo AY UT की  धारा  २५  की

 (४)  के  विकास  प्राधिकार के  वर्ष

 P¥o—VE  के  प्रमाणित  लेखें  उस  पर  लेखापरीक्षा

 प्रतिवेदन  सहित  |



 &&éc  संक्षेपता ]

 विधय  qs

 अंशदायी  स्वास्थ्य  सेवा  योजना  मूल्यांकन समिति  की
 रिपोर्टे  ।

 (४)  मोटर  गाड़ी  ERE  की  धारा  १३३  की  उप-धारा

 (३)  के  अन्तर्गत  दिल्‍ली  गाड़ी  १६४०  में

 कूछ  पौर  संशोधन  करने  वाली  निम्नलिखित  अधियाचनाओं

 की  एक-एक  प्रति

 दिनांक २१  १९६१ के  दिल्‍ली गजट  में  प्रकाशित

 अधिसूचना  सख्या  एफ  V2/uv—ee/  परिवहन ।

 दिनांक  १६  १९६१  के  गजट  में  प्रकाशित

 प्र धि सूचना  संख्या
 एफ  92/43 /to/  परिवहन

 |

 दिनांक  १८  १९६२  केਂ  दिल्‍ली  गजट  में  प्रकाशित

 अधिसूचना  संख्या एफ  92 /ac/xo—ee/ Teast | परिवहन  |

 (५)  वणिक  नौवहन  PeUG  की  घारा  १६  की  उप-धारा

 (६)  के  ante  नौवहन  विकास  निधि  समिति की  ३१

 YEKo  को  समाप्त  होने  वाली  श्रद्धा  के  लिये  प्रमाणित

 लेखे  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन

 सहित  ।

 (६)  पंचायतों सहकारी  समितियों  सम्बन्धी  कार्यकारी  दल

 के  प्रतिवेदन की  एक  प्रति  ।

 (७)  बिधि  श्रायोग  की  निम्नलिखित  प्रतिवेदन की  एक-एक-प्रति  :---

 जहाजों  के  बीमे  के  बारे  में  इक्कीसवां  प्रतिवेदन  |

 ईसाईयों के  विवाह  विवाह  सम्बन्धी वाद

 Pee  के  बारे  में  बाईसवां  प्रतिवेदन ।

 €  ६०-६१ याचिका  समिति  का  प्रतिवेदन  site  कार्यवाही  सारांश  उपस्थापित

 पन् द्र हुवा  प्रतिवेदन  उपस्थापित किया  गया  और  समिति का  कार्यवाही

 का  सारांश  सभा-पटल पर  रखा  गया

 ६६१ राज्य  सभा  से  सरेश

 सचिव  ने  राज्य  सभा  से  प्राप्त  एक  संदेश  की  सुचना  दी  कि  राज्य  सभा  को
 विनियोग  विधेयक  १९६२  के  बारे  में  जो  लोक  सभा  द्वारा  १८

 १९६२  को  पारित  किया  गया  लोक सभा  से  कोई
 सिफारिश

 नहीं  करनी है  ।



 संक्ष  See ७  Msg3  !

 प्राक्कलन  समिति  का  प्रतिवेदन  उपस्थापित  ९६१

 एक  सौ  पैंसठवां  एक  सौ  छियासठवाँ  प्रतिवेदन  उपस्थापित  किया

 गया  ॥

 क  €. ६१-9१

 (2)  अधिवक्ता  )  विधेयक  पर  विचार  करेने  के  प्रस्ताव पर

 अग्रेतर  चर्चा  समाप्त हुई  अर  प्रस्ताव  स्वीकृत  झा  खण्ड  वार

 चर्चा  के  पांचाल  विधेयक  संशोधित  रूप  में  पारित  किया  गया  |

 (२)  विधि  उपमंत्री  हज़र नवीस  )  ने  प्रस्ताव  किया कि  भारतीय

 उत्तराधिकार  विधेयक  पर  राज्य  सभा  द्वारा  पारित

 रूप  में  विचार  किया  जाये  ।  प्रस्ताव  स्वीकृत  खंडवार

 चर्चा  के  पश्चात्‌  विधेयक  संशोधित  रूप  में  पारित  किया  गया  ।

 विचाराधीन  विधेयक  €७१--प

 असैनिक  उ  इडियन  उपमंत्री  मुही उद्दीन  )

 निगम  विधेयक  पर  राज्य  सभा  ara  पारित

 रूप में  विचार किया  जाये  ।

 समाप्त नहीं  हुई

 है
 ८  रेन हिन्दुस्तान  मशीन  zea  लिमिटेड  के  बारीक  प्रतिवेदन  के  बारे  सें  प्रस्ताव

 श्री  फि  चे  शर्मा ने  हिन्दुस्तान मशीन  टूल्स
 लिमिटेड

 के  वर्ष  FEXE—Ko

 के  वार्षिक  प्रतिवेदन  के  बारे  जो  कि
 ४  १९६०  को  सभा

 पटल  पर  रखा  गया  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  ।  उन्होंने

 विवाद  का  उत्तर  भी  दिया
 |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 २८  १९  ६९/८  १८८४  के  लिये  कार्यावलि  €६०-€ ५

 विमान  निगम  विधेयक  पर  राज्य  सभा  द्वारा  पारित  रूप  में

 अग्रेतर  विचार  उसका  पारित  किया  जाना  |  हिन्दी  साहित्य

 सम्मेलन  विधेयक  पर  राज्य  सभा  द्वारा  पारित  रूप में  विचार  धार

 चसका  पारित किया  जाना  |

 -  eee
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